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रद चढ़ा! जिविल बज: 
" “++>-लेलेले----- 

सम्यराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का, जो शासन-अ्बन्ध में भाग 
लेता चाहता है, यह परम कत्तेग्य है कि वह अपने देश के 
शासन-विधान का अध्ययन करे जिसके अनुसार देश का 
शासन-संचालन होता है | भारतवर्प के लिए ब्रिटिश-पार्लिमैंट 
ने जो नवीन-शासन-विधान सन्‌ १६३४ ६० में स्वीकार किया 
था उसके अनुसार आज ब्रिटिश भारत के ११ प्रान्तों में शासन 
किया जा रहा है । ज्ञिस वर्ष यह विधान निर्माण किया गया 
था उस वर्ष ही मेरा यह विचार हुआ कि में राष्ट्रभाषा हिन्दी 
में इस विषय पर लिखूँ । परंतु यह कार्य मैंने कतिपय निजी 
कारणों से स्थगित कर दिया और सन्‌ १६३६ इ० के मध्य में 
मैंने भारतीय शासन-विधान पर पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया । 
पुस्तक तो लिख गई परंतु उसका प्रकाशन उस समय न हो 
सका । तदुपरान्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के, चुनाव 
शुरू हो गये। ता० १ अग्नेल १६३७ को ब्रिटिश भारत के ११ 
प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई। इसके बाद 
ऐतिहासिक वेधानिक संकट उपस्थित हो गया जिसके कारण 
अल्प-सत के अस्थायी मंत्रि-मंडलों ( [760779 77597 65 ) 


( ६ ) 


ने तीन मास तक शासन किया | इस बीच स्थिति में जो परि- 
चर्तन हुए उनके कारण पुस्तक में भी यथास्थान परिवततेन और 
संशोधन करने पड़े । 

विज्ञ पाठक बन्द | मेने इस पुप्तक को यथासाध्य सर्वाज्ग 
पूर्ण, विवेचनात्मक, सरल और ग्रसाद-पूर्ण बनाने का प्रयास 
किया हे। नवीन शासन-विधान ( ७0ए७ ४७8७४ 0 [908 
/ ७ 0| 9058 ) अत्यन्त क्लिप्ट एवं गहन ओर ऐसा है कि जो 
सामान्यतया स्व साधारण के समभने में बड़ी कठिनाई से 
आ सकता है | एक्ट की भाषा भी बहुत ही क्िष्ट ओर दुरूह 
है। परंतु मैने इस पुस्तक में उसे अतिशय सरल एवं सुबोध 
चनाने का प्रयत्न किया है जिससे केवल राजनीति के चिद्यार्थी 
ओर उ्यवस्थापिका परिषदों (,4878%&प738 ) के सदस्य ही 


आसानी से नही समझ सकेगे प्रत्युत शिक्षित जनता के लिए 
भी यह पठनीय हे । 


नवीन भारतीय शासन-विधान में अनेक चुटियाँ एवं दोष 
है और उनकी इस पुष्तक में विस्तार से आलोचना की गई है। 
आलोचना करने का उद्देश केवल यही है क्रि विधान के इन दोषो 
के निवारण के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयन्न किया जाय जिससे 
शासन-विधान, वास्तविक अथ में, प्रगतिशील भारतोय लोकमत 
की आकांक्षा के अचुरुप वन जाय। 
इस पुस्तक के लिखने में मै कहाँ तक सफज्न हुआ हैँ यह तो 
विज्ञ पाठक और विद्वन समालोचक ही निर्णय देंगे; परन्तु मैं 


( ७ ) ह 
केवल इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने इसे पुश्तंक को. 
सर्वथा उपादेय बनाने में कोई बात उठा नहीं रक्‍्खी है 

मैं मध्य-प्रान्त और बरार के प्रधान-मंत्री ( 7087767 ) सान- 
तीय श्री नारायण भास्कर खरे बी० ए०, एम० डी० ( नागपुर ) 
ओर माननीय डा० केज्ञाशनाथ काटजू एम० ए० एल-एल० 
डी०, न्याय-मंत्री ( १४॥778#8/ ० 7प४४७७ ) संयुक्त-प्रान्त का 
अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस 
पुस्तक की भूमिका लिखकर इसे गोरव प्रदान किया है । 

नवयुग-साहित्य-निकेतन आगरा ने मेरी इस रचना को 
प्रकाशित कर राष्ट्र-आाषा हिन्दी के पाठकों की जो सेवा की है, 
उसके लिए से उसके अधिकारियों का अत्यन्त ऋतज्ञ हूँ । 

में यह जानता हूँ. कि इस विश्व में कोई भी सानव-रचना 
दोषों से मुक्त नहीं होती | फिर यदि मेरी इस कृति में च्ढियाँ 
रह गई हो, तो यह स्वाभाविक दी हे। में अपने कृपालु पाठकों 
ओर विद्वान समालोचकों एवं सम्पादको से यह निवेद्न “करूं गा 
कि वे सहाजुभूति पूवक मेरा त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने की 
कृपा करें जिससे भावी संस्करण में उनका संशोधन किया जा सके | 


शान्ति-निवास 


। ] 
राजामंडी-आगरा ४? रामनारायण “यांदवेन्दुँ 
३ अग्रद्न सन्‌ १६१३८ ६० ) 


( १० ) 


-संघ-शासन ( 766७४ ०707 ) कहा गया द्द | देश के सभी राज- 
'नीतिक दलों ने इस शासन-विधान का कड़ा विरोध किया है, 
यहाँ तक कि ऐसे दलो ने भी, जो अरसे से ब्रिटिश हुकूमत के 
खैरख्वाह थे, इसकी निन्‍दा की हे और कहा दे कि भारतीय 
आकांक्षाओ की दृष्टि से यह एकदुस अधूरा हैं। यह शासन- 
विधान इतना खराब क्यों हे इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
इसका अध्ययन आवश्यक हे। राजनीतिक शिक्षा के विना 
राष्ट्रीयवा का विकास असंभव है । 


मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि इस पुस्तक के लेखक 
श्रीयुत रामनारायण यादवेन्दु' ने इस विपय के महत्व को पह- 
चान कर डस पर एक अध्ययन-शील ग्रन्थ लिखा है। श्री० 
थादवेन्दु' की साहित्य-सेवा हिन्दी संसार से छिपी नहीं है। 
न्होने चिविधि विषयो पर सरल भाषा सें सुन्दर पुस्तकें 
लिखी है । 


इस पुस्तक में भी उन्होंने अपनी अध्ययन-शील मनोवृत्ति 
का परिचय दिया है। मेरा ख्याल है कि ऐसी पुस्तक की हमें 
बड़ी आवश्यकता है । 


इस पुस्तक सें लेखक ने नवीन शासन-विधान के सभी 
प्रमुख अज्ञों पर समुचित प्रकाश डाला है और साथ ही साथ 
यह्‌ भी वतलाने का प्रयत्न किया है कि उनमें कित-किन स्थानों 


न कह. सच, 
सम ' जहर 


शु हो दर 7 
में ब्रुटि रह गई है । इससे उस्तक से साधारण के संमकने के 


है. 


नवीन शासन-विवान के संबंध में अंगरेज्ी से कुछ अच्छी 


जब तक सरल पष्ट-भाषा हिन्दी में सब ज्ञान नहीं पहुँचाया 
“ता, तब तक वह उसके मम की चीज़ नहीं हो सकती | हैं 


पनतोली नारायण भास्कर खरे 
नागपुर साइंस मिनिस्टर 
मे मार्च ३३३६ ईं० | भध्य आन्त और बरर | 


४ 


दलाल 


श्री रामनारायण यादवेन्दु” बी० ए० एल-एल० बी० ने यह्‌ 
पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखकर स्व-साधारण पर एक पअकार 
से उपकार किया है| जो सज्जन अँग्र जी भाषा से अनभिज्न हैं, 
उनके लिए एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी कि जिससे बह 
भारतवपषे सें राजनीतिक खतंत्रता की उत्तरोत्तर वृद्धि के इतिहास 
से कुछ जानकारी हासिल करलें | योग्य लेखक ने परिश्रम से 
इस इतिहास का क्रस-वद्ध संग्रह किया है ओर उस पर अच्छा 
विचार किया है ओर जैसा कि उनकी पुस्तक के भत्येक प्रष् 
से विदित हे इस विषय की अनेक प्रसिद्ध तथा उत्तम पुस्तकों से 
सहायता लेकर उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की है । 


सभी राजनीतिज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि नये क़ानून 
में जहों कुछ अंशो में भारतवासियों को विशेष अधिकार 
दिए गए हैं, वहाँ अनेक चातों में पुराने कानून में दिए हुए 
अधिकारों को भी छीन लिया गया है और यह भी निर्विवाद है 
कि नये क़ानून से भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल सन्तुष्ट 
नहीं । संघ-शासन-अणाली ( 7७१०/७४०० ) चाहे किसी इच्छा 


( १७ ) 

से नये कानून का भोग बनाई गयी हो, परन्तु देश की वत्तेमान 
अवस्था मे यह एक जटिल समस्या वन गई है | आश्चर्य न होगा 
यदि यह भविष्य मे एक तीत्र झान्दोलन का कारण वन जाय | 
पुस्तक के लेखक ने प्रान्तीय-त्वराज्य ( 7०0प्रालंधे शैपा0- 
70709 ) तथा संघ-राज्य ( 77९१०/७४००४ ) के उचित भाग 
करके प्रत्येक पर अच्छा प्रकाश डाला है । मुझे पूरी आशा है 
हिन्दी जानने वाले ज्ली-पुरुष इस पुस्तक को पढ़कर लाभ 
उठायेगे और योग्य लेखक के परिश्रस को सफल करेंगे। यद्यपि 
समयासाव से में इस पुस्तक के विषय पर कुछ लिखने सें 
अससथ हैँ परन्तु यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि पुस्तक 
के पढ़ने के पश्चात्‌ पाठकों के ज्ञान में उचित बइद्धि होगी और 
यदि भविष्य सें इस नये कानून ( '८ए शान (४/078४7ए- 
४00 ) के किसी विषय के कारण राजनीतिक भोके आये तो 
पाठक उस अवसर पर उस विषय से सचेत होकर अपनी राय 
कायम कर सकेंगे । 
फेलाशनाथ काटजू 

न्‍्याय-सम्नी, 

संयुक्त प्रान्त | 


३१ मा सन्‌ १ श्३े८ 
लखनऊ । 
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अध्याय १ 
आपन-विधान के सिद्धान्त 
१--प्रान्तीय स्व॒राज्य 


नवीन भारतीय शासन-विधान की आधार-भूत विशेषता दे 
भारत के श्रान्तों में प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना | भारत के 
आन्तों में प्रान्तीय स्व॒राज्या'ं का वीजारोप बहुत पहले से हा चुका 
था । भारतीय लाकमत को यह विश्वास था कि विटिश सरकार 
भारतवासियों .के हाथो में ससय्र देश का शासन-सूत्र इतना 
शीघ्र नदी दगी | जिठिश-शासन में विक्ासवादी प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः 


र्‌ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 


दीख पड़ती है। आज ब्रिटेन में पर्लिमेटरी शासन-प्रणाली का 
जो विकास इस दशा को पहुँच चुका हे, वह किसी एक या दो 
विधान-निम्मात्री-परिपदों के शासन-विधानों का परिणाम नहीं 
है, अत्युत इस प्रणाली के क्रमिक विकास का फल है । त्रिटिश 
सरकार भी अपने इस परीक्षण का प्रयोग भारतवर्ष में करना 
चाहती है । वह भारतवप में 'क्रमिक विकास' की पक्तपातिनी 
है। यही कारण है. कि भारतवर्ष के नगरों ओर जिलो का सबसे 
पूवे स्थानीय स्व॒राज्य प्रदान किया गया और अब भारत के ११ 
प्रान्तों मे 'प्रान्तीय स्व॒राज्य! की स्थापना की गयी हे। १ अग्रेल 
सन्‌ १६३७ को 'श्रान्तीय स्व॒राज्य' की स्थापना की गयी थी । 


भारतवासी ब्रिटिश सरकार की इस विकासवादी सनोंबृति 
से भली भाँति परिचित है | इसलिए आज से कई दशाच्दियो 
पूर्व भारत से अधिकार-विभाजन' की मॉग पेश की गयी । भारत- 
वासियों की यह मॉग थी कि स्थानीय संस्थाओ, प्रान्तीय और 
केन्द्रिय शासन में उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व स्वीकार किया 
जाय । सन्‌ १६२१ से पूब त्लिटिश सरकार ने उनकी यह सॉग 
स्वीकार नहों की । सन्‌ १६२१ के शासन-सुधारो से पूर्व आन्तीय 
सरकारे भारत-सरकार की केवल “एजेण्ट” मात्र थी। उन्हे 
भारत-सरकार की नीति ओर आदेश क्रे अनुसार अपने ग्रान्तों 
का शासन करना पड़ता था। 


सन्‌ १६२१ के शासन-सुधारों से पूष भारत-सरकार का 
प्रान्तीय सरकारों की व्यवस्थापक, कार्यकारिणी और आर्थिक 
व्यवस्था पर पूरा नियन्त्रण था | सन्‌ १६१६ से सोन्‍्टेग्य-चेम्स 


ब्‌ ० 6 हट | ४ बे रे ए्‌ 
फोर्ड ने 2०१ पहली वार (ब्रिटिश पात्सेंट से यह शिफारिश 
की कि पालिसैंट, भारत-संत्री ओर भारत-सरकार का प्रान्तीय 


है. 
ँ 


| शासन-विधान के सिद्धान्त ७ ' [30 २३ 


रे 
है] 
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सरकारों पर नियन्त्रण कस हो जाना ऋआहिये। यों: झन्तीय 
व्यवस्थापिका सभाएं अपने शासत-प्रबंध से उत्तरदायित्व भहरण 
करेंगी, तो ऐसा किया जाना अनिवाय है। सोन्‍्टेस्यू चेस्सफोल 
की शासन-सुधार रिपोर्ट के आधार पर जो शासन-विधान 
न १६२१ में तैयार किया अया उससे आच्तों मे, उत्तरदित्व 
की कुछ सात्रा का समावेश सी किया गया अन्त में द्ध-शासनः 
अणाली की स्थापना की गयी जिसके > उसार कुछ विपयो काः 


जे 


उत्तरदायित्व भारतीय-सन्ज्रियो को ऊीप दिया गया । प्रब 


भारत के आत्तों मे आरन्तीय राज्य की स्थापना की योजना 
वि-स्क्राज्यः न चही है। आज से ५० बर पूर्व जब ईस्ट 
आन्तषि-स्वराज्य इरिडिया कम्पनी ने भारतीय शासन-सूत्र 
भावना का आहयाक ब्रिटिश परकार के हाथो में सौंप दिया तथ 
जॉन आाइट ने यह कहा था कि इस भारत- 

वासियों की दशा से उस “मय तक सुधार नहीं 'कर सकते जब 
तक कि प्र अ सीडेन्सी' को पहले से अधिक संतन्त्र श्रध्रि- 
कार न दे दिये जॉथ | जॉन आाइटह से बड़े जोरदार शब्दों में 
हो कि-“हस जो छछ चाहते है, वह यह क्नि अेसीडेन्सियो की 
सरकारें असीडेन्सियो का जनता की सरकारें बना दी जोय | 
>आद की नोकरणाही की सरकारे गे बेस 0 20७३ सकि ऐसा 
एक शताब्दी या इससे अधिक समय तक रहा, वा भारत ये पान 
या छ; प्रेसीडेन्सियों वन जायेगी; यदि भविष्य में सारत मे हद- 
जेण्ड की अुता वापस कर जी ययी, ता उस समय से प्री रूसी कह 
सन्त स्वतन्त्र बन्र जायेंगे ओर हस यह कहने के योग्य हो . कक 5 


9 & नवीन भारतीय विधान-शासन & 


कि हमने देश को उस अराजकता और फूट का शिकार नहीं 
बनने दिया, जो मेरे विचार में अनिवाये है, यदि हम इस विशाल 
देश को एक बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश से अपने अधीन 
रखने के लिए जोर देते रहे ।??& 


इस महान राजनीतिज्ञ ओर विह्न ने जिस भावना को 
बिक हक प्रोर न हे 
उपरोक्त जोरदार ओर प्रभावपूण शब्दों मे व्यक्त किया है, उसकी 
ओर से ब्रिटिश-सरकाण, भारतीय-शासन के संबंध में आज 
तक उदासीन रही है । जॉन ब्राइट ने जिन उच्च विचारो को आज 
हे 3 कक ् 
से ८० वर्ष पूब श्रिटिश पालिसेंट को लक्ष्य करके प्रगट किया 
था, उनको आज तक पार्लिमिंट क्रियात्मक रूप नहीं दे सकी। 





््स्जतर 





वतीनीजीली नली लीन कटी हज वीफीजनन्‍रीन्‍मिनफीली जीना, 
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हि 


सच्‌ १६११ ३० के तः करे कालीन गवनर: डे 
हार्डिक्ष ने भारत-मंत्री को अपने “डिस्पेच? भें भी उपरोक्त विचासे 
का दोहराते डैए कहा-.... . ... सियो की ढेश 3 शासन 
मे अधिक आग लेने की मौत को पू, दिया जाय [९ इसका 
एक उपाय है और दकि आन्तों जे घिक से ञ 
प्वायत्त-शासन? संस्थाओ बे की जाय डिस्पेच 
पर भी कोई दिया गया । सच १६१७ ३५ | यूरोपीय 
भहायुद्ध छिड़ मे 
२० अगस्त सब्‌ ९६४७ «३ आरत-संत्री पालिये> जे 
भारत-मतर के भारत के संबध मे चिश्नलिखित घोषणा 
बेषद्णा 
“ब्रिटिश की नीति, जिससे त्रि दिश-भारत 
शी सरकार पूरी तरह सहमत है, रज्य-प्रबं4 के अत्वेक विभाग 
भारत-वासियों बढ़ता हुआ सहयोग प्राप्त फेरना और 
भारत में त्रिटिश पाम्राज्य के एक भाग के €. सगति-शीक्ष 
उत्तदायी श स्थापना हू उ्देश जे स्ायत्त-शासन 
संस्थाओं का करना है | क्षरक्ार जे निश्चय कर 
लिया है (# रस दिशा मे केस फाय शीक+ तियीत्र किया जाय । 


> ] 


कल 
रू जद 


् & नवीन भारतीय शासन विधान & 





मी आम की आल कक 


सरकारो के विचारों और गप्रतिनिधि-संस्थाओ के प्रस्तावों पर 


भी विचार करना चाहिए ।” 


भारतवषे सें उत्तरदाबी-शासन की स्थापना के लिए ब्रिटिश 
सरकार की यह सब प्रथम घोषणा हे। इससे पूर्वो तिटिश- 
सरकार अनुत्तरदायी ढंग से नोकरशाही द्वारा शासन करती 
रही थी । सबसे पहली वार बड़े अस्पष्ट रूप मे त्रिटिश पार्लि- 
मेण्ट ने भारत में ब्रिटिश राज्य के ध्येय की घोषणा करते हुए 
जॉनबआाइट के विचारो को अपनाया | 


०७ ३९. [कक 
इस रिपोट सें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि 
५ ब्रिठिश सरकार ने भारत में राजतंत्र-पद्धति 


मोन्‍्टेस्यू-चेस्सफ्रोड- के अचुसार राज किया है ।# रिपोर्ट के 


रिपोर्ट ह्ितीय भाग से सिफारिशों से यह उल्लेख 

किया गया है किः -- 

“प्रान्तो में सबसे पूर्व शीघ्र ही प्रगतिशील उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। छुछ 
उत्तरदायित्व तो शीघ्र ही दे दिया जाय | हमारा ध्येय हे शीघ्र 
से शीघ्र पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थापना | इसका मतलब यह है. 
कि प्रान्तो को व्यवस्था, प्रबंध ओर राजस्व के सासलो मे भारत- 
सरकार के नियंत्रण मे अधिक से अधिक स्वतंत्रता देदी जाय 
जिससे प्रान्त की सरकारें अपने उत्तरदायित्वो का पूरी तरह 
पालन कर सके |” 


के पाव०-- ०0७0 07 पवाशय 007रराएणवण 0- 
ई$07778 79829 2 (498 ), 
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& शासन-विधान के सिद्धान्त & ७ 
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इन शासन-सुधारो के आधार पर जो शासन-विधान 
बनाया गया; उसमें यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया कि कार्य-कारिणी को व्यवस्थापिका के द्वारा जनता के प्रति 
उत्तरदायी होना चाहिए । 





जी, 


संयुक्त-पार्लिमेंटरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे उपरोक्त 

दि सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए प्रान्तो में 

यच्चाव सराज्य (बराज्य' की स्थापना के लिए सिफारिश 

की परिभाषा की | उपरोक्त कमेटी ने प्रान्तीय स्त्रयज्य की 
परिभाषा निम्न प्रकार की हेः-- 


“प्रान्तीय स्व॒राज्य की योजना, जैसा हम सममते है, वह 
है जिसके अनुसार प्रत्येक गवनर के प्रान्त मे एक कार्य-कारिणी 
सभा और एक व्यवस्थापिका सभा होगी, जिनकी प्रान्त में 
स्पष्ट रूप से मर्यादित ज्षेत्र से पूर्ण सत्ता होगी और उस सर्यौ- 
दित क्षेत्र में वे केन्द्रिय सरकार ओर केन्द्रिय व्यवस्थापिका के 
नियत्र॑ण से मुक्त रहेगे। इसे हम प्रान्तीय स्व॒राज्य का मूल तत्व 
सानते है। * यह पद्धति उस वत्तमान प्रणाली से मोलिक रूप 
से भिन्न है जिसके अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारें आम! अधिकारों 
का-मौलिक अधिकारों का नहीं--प्रयोग करती हैं ।”& 


इससे थोड़ा भी सन्देह नहीं कि भारत सें प्रान्तीय स्व॒राज्य 
की स्थापना स्वाभाविक विकास!” है। भारतीय-राजनीति का 
प्रत्येक विद्यार्थी चाहे उसका राजनीतिक ध्येय व आदर्श कितना 
ही भिन्न क्यो न हो, यदि सोन्‍्टेग्यून्वेम्सफोडे-रिपोर्ट ( १६१ 


हह>«न्‍नमतरलमन्‍नन्>-«, 
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( 4984 ). 99889 2. 9 से 


श्थ 


डे 
डे 


घर 


घर $& नवीन भारतीय शासन-विधान #& 
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से सायमन-कमीशन-रिपोर्ट ( १६३० ) आर उसके बाद गालमंज्‌ 
परिपद्‌ तक की कायवाही का अध्ययन करे ता वह इस परिणाम 
पर पहुँचेगा कि ये सब घटनाएं भारत सें प्रान्तीय स्वराज्य को 
स्थापना की ओर ले जाती है | वर्षा से भारत-सरकार हस्तान्तर 
(१)९ए०पएहा0०7 ) द्वारा प्रान्तीय सरकारो का अधिकार प्रदान 
करती रही है। संयुक्त-कमेटी की राय में भारत-सरकार की 
इस नीति ने तीन सहत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर दिये हैं 


१--इस नीति ने प्रान्तीय-शासन अवन्ध को ब्रिटिश-शासन के 
निकट नियंत्रण से दूर कर दिया है| इस ग्रकार यह संभव 
हो गया है कि कुछ मात्रा मे स्थानीय उत्तरदायी शासन की 
स्थापना हो सके | 

२--इसने प्रान्तों को सामाजिक सेवाओं की उन्नति का केन्द्र 
बना दिया है । 

३--इसने आन्तीय कारय-कारिणी को व्यवस्था व नियम की 
रक्षा के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व हस्तान्तरित करने में 
योगव्यिा है। , 


बह 


१--ह्घ-शासन-पद्धति का विकास--संयुक्त-रिपोट सें 
लिखा हे--आन्तो से वत्तेसान होध- 
प्रान्ताय सखराज्य शासन-पद्धति के प्रयोग का तात्पर्य था उत्तर- 
की तीच विशेषताएँ दायित्व की भावना का विकास करना और 
इसने वास्तव से वहु संख्या से सार्वजनिक 

नेताओं को सरकार के उत्तरदायित्व का अनुभव दान किया 
है। उत्तरदायित्व की भावना चरित्र का वह गुण है 
जो अनुभव से श्राप्त होता है । यह कोई पोशाक नही है जिसे 
जब चाहे तब अपनी इच्छानुसार किसी विशेष सामाजिक ऋृत्य 


& शासन-विधान के सिद्धान्त & ६ 
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या उत्सव में सम्मलित होनेवाला व्यक्ति समयानुकूल पहन ले 
छाथवा उतार दे ।* ७त्तः ह्घ-शासन प्रणाली का नाश कर 
देना चाहिए। प्रान्तीय मंत्रि-संडल प्रान्तीय सरकार के समस्त 
क्षेत्र के लिए सामान्यतया उत्तरदायी होना चाहिए ।” 


२--सामाजिक व्यवस्था---*यह प्रत्यक्ष हे कि सामाजिक 
प्रबन्ध के च्षेत्र में अब स्थिति यह है कि भविष्य में उन्नति इस 
बात पर निर्भर है कि भारत वासी भारतीय सामाजिक दशाओ 
के लिए यथा उत्तरदायित्व ग्रहण करे ।* ** भारतीय जीवन 
के एक पहलू से ब्रिटिश-राज्य सदेव उदासीन रहा है । उसने 
भारत के समस्त धार्मिक सासलों में तटस्थता ओर उदासीनता 
की नीति इख्त्यार की है।' ** ** अब यह स्पष्टतः-प्रत्यक्ष हो 
गया है कि [ऐसे नियमन या व्यवस्था के मार्ग में आई हुई 
बाधाएं भारतीयों द्वारा ही दूर हो सकेगी। इस काय की 
गहनता के विषय मे हस अनसिज्ञष नहीं हे किन्तु हमारा सत्त 
स्पष्ट हे कि सिफ उत्तरदायी शासन के अन्तगंत ही यह काय 
सफलता की आशा से किया जा सकता है ।” 


३--क्वानून ओर व्यवस्था का अयोग--संयुक्त-कसेटी की 
राय में प्रान्दीय ख्राज्य का यह तीसरा पहलू सबसे अधिक 
कठिन और महत्वपूण है । 


संयुक्त-कमेटी की यह राय हे कि “आन्तीय मंत्री इन 
कत्तेज्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी बनाये जांय। परच्तु 
यह सली-भोंति याद रखना चाहिये कि ब्रिटिश बधानिक प्रथा 
के अनुकूल इस उत्तरदायित्व की अकृति क्या है। यह ऐसा 
उत्तरदायित्व है जिसे कोई काय-कारिणी किसी भी व्यवस्थापिका 
के साथ विभाजित नहीं कर सकती, चाहे वह उसे पूरा करने 





१० & नवीन भारतीय शासन-विधान & 


की विधि के लिए व्यवस्थापिक्रा के प्रति कितनी ही उत्तरदायी क्यों 
न हो। यह बात भारत-सरकार के पार्लिमेंट के सम्बन्धो के विषय 
मे सत्य सिद्ध हुईं है और भविष्य में प्रान्तीय सन्त्रियो के 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओ के सम्बन्ध के बारे से भी यह वात सत्य 
होनी चाहिये। भारत की विशेष परिस्थितियों में यह समुचित 
है कि काय-कारिणी की स्वतंत्रता का यह सिद्धान्त. शासन-विधान 
में, गवेनर को बह्ेसियत प्रान्तीय कार्य-कारिणी के प्रमुख के 
विशेष अधिकार ओर उत्तरदायित्व श्रदान करके और भी अधिक 
शक्ति-शाली बना दिया जाय ।” 


कहना न होगा कि प्रान्तीय स्वराज्य की यह अन्तिम सबसे 
बड़ी और महत्वपूण विशेषता, उसका सबसे बड़ा दोप है जिसके 
कारण प्रान्तीय उत्तरदायित्व एक सार-हीन चीज बन गया है | 


२--संघ शोसन 

संघ के मूलतत्व--राजनीतिक अथ में संघ का मतलब है 
स्वतंत्र राज्यो का सासान्य& उद्देश की पूर्ति के लिए संगठित हो 
जाना । अपने सामान्य उद्देश की सिद्धि के लिए संघ में 
सम्मलित होने वाले स्वतंत्र राज्यो को अपनी स्वतंत्र प्रसुता का 
अधिक भाग त्याग देना होता हे। इस प्रकार इन राज्यो के 
संगठन से जो राज्य स्थापित होता है, वह संघ कहलाता है और 
वह संघ के समान चन्नो से अधिक शक्तिशाली और सर्वोपरि 
होता है । 

संघ और ३३5 अछ्नी में प्रभुता विभाजित हो जाती है। 
'इसका स्पष्ट शब्दों में यह मतलब है कि कुछ विशेष कार्य पूर्ण- 


पक (0पञ7707, 
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रूप से केवल संघीय राज्य को सोंप दिये जाते हैं और इनके 
अतिरिक्त दूसरे निश्चत काय संघ में सम्सलित होने वाले राज्यों 
के अधीन सुरक्षित रहते है। व्यवस्थापिका, कायकारिणी और 
न्याय-संबंधी प्रत्येक कार्य संघीय राज्य ओर संघ के राज्यों सें 
विभाजित कर दिये जाते हैं । | 
इस प्रकार प्रत्येक राष्ट अपने एक निश्चित क्षेत्र में प्रभुता 
का प्रयोग करता है | संघीय राज्य का शासन-विधान लिखित 
एवं निश्चित होता है ओर उसका सामान्य रीति से संशोधन 
नहीं किया जा सकता । उसकी व्याख्या के लिए न्याया- 
लय और उसके संशोधन के लिए विधान-निर्मात्री परि- 
पद हाती हे। इस शासन-विधान में जनता की इच्छा का 
समावेश होता हैं. इसलिए यह वास्तविक सत्ता का ज्ोत 
है। संघकी प्रकृति का ज्ञा वर्णन किया गया है उससे यह्‌ 
स्वथा स्पष्ट है कि संघ में समान राज्यों का संगठन होता है 
थे समान रूप से संघ से प्राप्य अधिफारों ओर लागों का उपयाग 
करते है । अतः संघ के नागरिकों की गज़भक्ति भी दा भागों में 
बट जाती हूँ। प्रत्येक नागरिक उस राज्य के प्रति राजभक्त हाना 
हैँ जिसमें वह सामान्यतया निवास करता हे अथवा सिसका 
नागरिक हाता हं श्र इसकछ साथ-साथ बह संघीय रा5़ रज्प के 
प्रति भी राजभक्त हाता ६। संघीय-शासन की पट़्ति लोफनंत्र- 
वादी हैं । 
ए--भोगालिक एकता;--संब-शासन की स्थापना के लिए 
पेए की पर्व. सिविल प्राथमिक आवश्यरता है भोगोलिक 
खारश्यकवाएं घकता खलधान जा राज्य चलप हा सम्मलित 
होना चाहे ये परस्पर सांयालिए हप्टि स सिले 


य 
प्रा है जलनीदि साउए ४2 सका जमा त्रिग्शि 
हुए हो । छूट राजनीनि ल्ेसरों ने मिटिश साम्राज्य जा त्िखिथे _ 
क 


| 
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कॉमनवैल्थ ऑफ नेसन्स& नाम देकर उसे संघ का नाम दिया है। 
परन्तु राजनीति-विज्ञन के अनुसार ऐसा कहना सवधा अनुचित 
है। शिटिश-साम्राज्य में, कनाड़ा, दक्षिणी अफ्रोका, आस्ट लिया, 
न्यूजीलेण्ड, लंफा ओर भारत सम्मलित हैँ । यह सब परस्पर 
हज़ारों मीलो की दूरी पर स्थित है । ऐसी दशा में इनका संघ 
! बन सकता । 

२--सांसारिक सामान्य हित--भौगोल्विक एकता के साथ- 
साथ उनके पारस्परिक सामान्य भोगोलिक सांसारिक या भौतिक 
हितो का अस्तित्व भी आवश्यक है। इन हितो की रक्षा के लिए 
वे परस्पर संघ बनाना चाहते है । 

३--सांस्कृतिक या जातीय एकता एवम्‌ चेतना--जो राज्य 
संघ में सम्मलित होना चाहे उनमे एक ऐसी सांस्कृतिक एकता 
अथवा जातीय चेतना की भावना होनी चाहिए जो उनसे एकता 
क्छे लिए इच्छा जागृत करे। 

४--सासान्य खतरे की सम्भावना-संघ से ज्ञो राज्य 
सम्मलित होते है उनका एक प्रधान उद्देश दोता है एक ऐसे शक्ति- 
शाली सामानन्‍्य-शासन की स्थापना जो उनको दूसरे शत्र राष्टो 
के खतरो से बचा सके, उनकी रक्चा कर सके | 


सब्‌ १६१८ मे मोण्टेग्यू-चेम्सफोड-रिपोट से सारत के 


हे हु सर वि बपय 
संघ-शासन की विष्य के विषय मे जो चित्र खीचा गया है, 


हम उसमें संघ का अस्पष्ट रूप मे वीजायोप मिलता 
# ७ ५ 
है । रिपोर्ट मे लिखा है; -- 


“हमारी भारत के सविष्य की कल्पना है राज्यो का एक 
संघ । यह राज्य अपने स्थानीय या प्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्त- 
न मम वि 


क (0पराव707 छ6छोए 04 ४४०४४, 
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अल िनस सील त- 





शासन का उपयोग करेंगे ।*“' इस राज्य-समूह पर केन्द्रिय- 
सरकार का शासन होगा जो समस्त नागरिकों व जनता 
की प्रतिनिधि होगी ओर उसके प्रति उत्तरदायी भी; वद 
समस्त सारत के हित के सब सासली का नियसन करेगी--चाहे 
वे आस्तरिक हो अथवा वाह्य | वह अन्तर्रज्य मासलों सें पंच होगी, 
बह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत्त-शासित अदेशों के साथ ससा- 
नता की शर्तों के साथ अखिल भारत के हित का प्रतिनिधित्व 
पहण करेगी। इस चित्र सें दशी राज्यों के लिए भी रक्क 
स्थान होगा ।! & 

इसके बाद सन्‌ १६३० ३० में सायसन-कमभीणन की रिपोर्ट 
में 'अखिल भारतोय संघ' के आदण पर विशइता से विचार 
किया गया। सायमन-कर्मीशन ने सारतीय संघ पत ऋलपना में 
दा संघों का स्वप्न दखा था; एक बिटिशन्भारत छा संघ और 
दसरा देशी राज्यों का संघ | इसक याथ ही गसिपाट में कमीशन 
ने अपनी यह राय प्रकट की कि यह विपय एसा दे मिस पर 
प्रस्तावित परिषद मे घिचार फिया जाना चाहिए ।” परन्त इससे 
पाद्टा भी सन्‍्दद सही रे कि लायसन-ऊर्तीरान से | ग्पांट 
में संघ की जो रूपया निश्चय की, वर्दी कुछ थोद़े सामान्य 
परिवतनों फे साथ पालिगेंद से स्वीझ्वार बसा की। ऊ़मीशन में 
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यह सिफारिश की कि भारत का शासन-विधान संघीय आधार 
पर बनाया जाय ओर देशी राज्य या राज्य-समूह को स्वेच्छा- 
नुसार जब वे चाहे तब उसमें प्रविष्ठ होने की सुविधा हो। *८ 


सायसन-कमीशन रिपोर्ट मे यह वतलाया गया है कि भारत- 
वर्ष मे भोगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्क्ृतिक एकता 
है। इनके अतिरिक्त प्रान्तो ओर देशी राज्यो की सामान्य 
आवश्यकताएं भी है जिनकी पूर्ति के लिए एक सामान्य यंत्र 
अपेक्षित हे । 

सन्‌ १६३१ ई० में श्वेत-पत्र' से भी संघ-शासन की योजना 
का उल्लेख किया गया | सच्‌ १६३४ ई० में पालिमेटरी संयुक्त- 
कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट से भारतीय संघ के सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हुये भारत में संघशासन की स्थापना के लिए 
सिफारिश की । कसेटी की यही योजना नवीन-शासन-विधान से 
स्वीकार की गयी है । 


भारतीय लोकसत सच्चे अखिल भारतीय-संध के पत्ष मे है। 

आरती लिन किन्तु नवीन शासन-विधान ( भारत-सरकार 

कानून १६३४ ) से प्रस्तावित संघ-याोजना के 

पक्ष से भारत का कोई भी राजनीतिक दल नही है ।#& इस समय 

भारत की स्थिति सच्चे संघ की स्थापना के लिए अनुकूल भी 

नहीं है। शासन-विधान की संघ-योजना भी अपू और 
पूर्ण उत्तरदायित्व से रहित है 





४ देखिये सोन्‍्टेग्यू चेम्सफोडे रिपोर्ट' (१६२८ ) पृ० २२० 
*# अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 
( अक्ट्ूवर १६३७ ई० ) में संघ-शासन के विरुद्ध जो प्रस्ताव पास किया 
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प्रस्तावित संघ-शासन मं दो प्रकार के राज्य सम्मिलित है। 
एक त्रिटिश भारत के अन्तगंत गवनर के प्रान्त, चीफ कमिश्नर 





है, उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि भारतीय-लोकमत संघ-योजना के 
विरुद्ध हे। प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः--- 

“ब्रिटिश सरकार की और से इस आशय की घोषणाय किये जाने 
के कारण कि प्रस्तावित श्रखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रयत्न 
किया जायगा, कांग्रेस कमेटी इस स्क्रीस के प्रति अपने घोर विरोध, 
निन्दरा और उसे हर संभव उपाय से नष्ट करने के निशय को दोहराती 
है । राप्द्‌ की स्पष्टतः प्रकट इच्छा के विरद्ध स्कीम का उद्घाटन भारत 
की जनता के लिए चुनोती होगी | इसलिए कमेटी का यह श्रादेश दे कि 
प्रान्तीय, स्थानीय क्मेटियो, जनता और प्रान्तीय सरकारे एुव॑सन्त्रि- 
मण्डल उस संघ-शासन की स्थापना को रोकने का प्रयत्न करें, जिससे 
भारत को बढ़ी हानि होगी श्रौर उनके हाथ मजबूत हो जायेंगे जो उसे 
साम्राज्यवादी श्रधीनता में रखे हुए हैँ। कमेटी की यह राय है ऊ्रि 
प्रान्तीय सरकारों को श्रपनी च्यवस्थापिका-सभाशोों में संघ के विरोध की 
पसिव्यक्ति करनी चाहिए श्रोर त्रिटिश सरकार से यह पार्थना की ज्ञाय 
कि वह प्रान्तों पर उसे न लादे ।7 

ध्खिल्न भारतवर्षीय सुस्विम लीग ने भझपने लसनऊ-अधिपरेशन में 
श्री मुहम्मदश्नली जिन्ना के ससापतित्य से निम्नलिस्लित प्रस्ताव संघ- 
योजना के विरोध में श्फ्द्ववर १६३७ में पास क्रियाए--- 

“अखिल भारतवर्षीय सुर्लम लीग का यह प्रधिवेशन सारत- 
सरझार क़ानून १६४< सें प्रस्तावित संब-चोनना के श्रति घोर विरो० 
प्रकट करता है धौर त्रिटिए सरफार से यह प्रार्थना करता है कि बढ़ 


4 


संघ दी स्थापना न करे; कारण फ्रि यद भारत की जनता के हितों 
दि बे के. 8. प् नम्य £ः , कं 

झोर पिशेषत झुसलमभानों के हितों के विरय हं। यहा शधिदरेशन लीग 
१ कार्य समिति ३8. हल हमर ही कप कक कक 
वी कार्य समिति से प्राथना छरता ह सि बढ़ इस योगना झे प्रिगेध दे 
ल्विए डपाय परे तथा शाखन-सुचार थी दः 
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के प्रदेश, प्रथक प्रदेश, व पिछड़े प्रदेश ओर दूसरे वे देशी रिया- 
सततें जो संघ में सम्मिलित होना चाहे। संघ के इन समस्त 
राज्यों मे समान शासन-पद्धति, समान शासनादर्श ओर समान 
आदर्शो का अभाव है। देशी राज्यो सें राजतन्त्र-पद्धति से नरेश 
मनसाना शासन करते है | वहुत कम राज्यों में प्रतिनिधि-सभाएं 
शासन-कार्य करती हैं। दूसरी ओर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में 
अद्ध -लोक-तन्त्रवादी संस्थाओं द्वारा शासन-सत्र का संचालन 
होता है. । ब्रिटिश प्रान्त त्रिटिश पालिसेट द्वारा बनाये गये हैं 
छोर शासन प्रबंव में भारत-सरकार के एजेण्ट रहे है। प्रान्तो 
का निर्माण शासन-प्रबंध की सुविधा मे, प्रान्तीय संस्क्ृति, भाषा 
या एकता के कारण नहीं किया गया है। प्रान्तों की समान स्थिति 
भी नवीन शासन-विवान का परिणाम हे। ब्रिटिश प्रान्तों में 
प्रभुता का अल्प' अंश भी नहीं है। ब्रिटिश पार्लिसेंट ही में 
इनकी प्रभुता निहित है। इसलिए संघ में सम्मिलित होते समय 
ये अपनी किस प्रभुता फा अंश उसे--संघीय भारत को--सपेगे ९ 
जनीति-विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि संघ सें केवल समान 
ओर स्वाधीन राज्य, अपनी इच्छा 'से, सामान्य उद्देशों की पूर्ति 
के लिए सम्मिलित होते है । 
परन्तु नवीन-शासन-विधान की संघ-योजना तो व्यक्तिगत 
प्रान्ती की स्वेच्छा का परिणास नही है। वह तो भारतीय लोक- 
मत के विरुद्ध है। पार्तिमेंट उसे जबरदस्ती ब्रिटिश प्रान्तो पर 
लाद देने का अयत्न कर रही है । 


देशी रियासतो का शासन-प्रणाली ही नहीं उनकी आर्थिक 
के ». आर सामाजिक अणालियों सी ब्रिटिश म्ान्तो 
“शात्र- अर को शासन-प्रणाली और सामाजिक पद्धति से 

दशा रियासत वित्ञकुत्न भिन्न है। संघ सें ऐसी भिन्न शासन- 
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पद्धतियों का समावेश भारतीय हित की दृष्टि से वांछनीय नहीं 
हो सकता | रियासतों में शासन-प्रबंध लोकतंत्र के सिद्धान्तों 
के अनुसार नहीं होता । वहाँ प्रजा की आवाज शासन पर कोई 
अभाव नहीं डालती । प्रभाव केसे डाले, जब कि प्रजा को अपनी 
आवाज पहुँचाने के साधनों से वंचित रखा जाता हैं। देशी 
रियासतों में कुछ अपवादो का छोड़ व्यवस्थापक-संस्थाए ही 
नहीं हैं | भापण-स्वातंत्य और विचार-स्वातत्य का अभाष हे ! 
स्वतंत्र विचासे के प्रवेश पर अनेकों प्रकार के वन्‍्धन लगा रक्‍्खे 
हैं। ब्रिटिश-प्रान्तों से यदि कोई नेता रियासतो में जाना चाहे, 
वहाँ भाषण देना चाहे अथवा प्रचार करना चाह तो रियासतें 
उसके लिए प्रतिबन्धकारी आईरः' निकाल देती हैं। स्वतंत्र और 
राष्टीय समाचार-पतन्नों और पुस्तकों का रियासतो सें प्रवेश नहीं 
होने पाता । ऐसी दशा में देशी राज्यों का ग्रान्तो के साथ सेल 
वास्तव में एक चड़ी विचित्र बात हैँ । 


देशी नरेश यह चाहते है कि संघ में सम्मिलित तो हा जोय 
परन्तु अपने स्वेच्छाचारी राज-तंत्र का ज्यों का त्योँ बनाये रखें, 
सदियों पहले की सन्धियों और समझते क्‍यों के त्यों बने रहे, 
ये अपनी रियासतों में पूरे 'प्रश' बनकर रहे; पर साथ साथ 
ब्रिटिश भारत के शासन-प्रबंध में भी भाग लें। इस प्रकार 
प्रिटिश भारत में सी स्च्छाचारी शासन का जारी छवा मात्र 
उनका ध्यय हैं । 


भारतीय राष्ट्रीयता के बटुत हुए दल्यछ के बारश ब्रिटिश 
सरकार ने देशी राज्यों झा अपनी तार मिलाने का प्रयक्ष किया 
६ । इसलिए हाल से उसने इन सन्वियों की परत्रिद्रता ही ओर 
संत्त किया € आर लाउतंत्र की स्थापना न छरन के खिए उन्हें 
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एक बहाना बनाया है । परन्तु सन्धियों त्रिटिश हितो और नीति 

में कभी किसी भी ससय बाधा नही डाल सकतीं | उनका प्रयोग 
तो भारत मे एकता और लोकतंत्र की स्थापना में बाघा के रूप 
में किया जायगा | अगर ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहती है, तो 
नरेशो को संघ मे सम्मिलित होना ही पड़ेगा, चह अपने सन्धि 

के अधिकारो के कारण उससे अधिक समय तक बाहर नहीं. 
रह सकता । # 


ब्रिटिश-प्रान्तो ओर देशी रियासतों मे त्तीन प्रकार के भेद 
स्पष्ट रूप से दीख पड़ते है । (१) देशी राज्य स्वतंत्र प्रभुता का 
उपभोग करते है, परन्तु त्रिटिश-भारत के प्रान्तो सें प्रभुता का 
अल्पांश भी नही है । वे तो भारत सरकार के एजेंट हैं और 
भारत-सरकार जनता के प्रति नही, पार्लिमेट के प्रति उत्तरदायी 
है। (२) ब्रिटिश प्रान्तो मे प्रतिनिधि-संस्थाओ की स्थापना 
बहुत पहले से हो चुकी है | परन्तु देशी राज्यों से लोकतंत्रवादी 
प्रवृत्ति के प्रति भय का भाव मौजूद है । 

पार्लिमैटरी संयुक्त-ऊमेटी की रिपोर्ट मे यह लिखा है कि 
धप-शासन का देशी राज्यो के नरेशो ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
है कि वे अब तिटिश भारत के भान्‍्तो के साथ 
निश्चित शर्तों के साथ संघ-शासन पर विचार 
करने के लिए इच्चुक है, वे स्वतंत्र राज्य होने के कारण संघ- 
शासन द्वारा हर दशा से उन ससानाधिकारो के प्रयोग किये 
जाने से सहमत नहीं है जिन्हे वह उन ग्ान्तों के बारे में प्रयोग 


विचित्र स्वरूप 
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करेगा जिनमें अभी स्व॒राज्य की स्थापना की जायगी ।” & इससे 
यह प्रकट होता है. कि संघ-शासन अपने अन्तगत राज्यों-- 
जिनमें प्रान्त और देशी राज्य सम्मिलित है--के साथ समान 
रूप से अपनी सत्ता ओर अधिकारों का प्रयोग न कर सकेगा। 
संघीय-व्यवस्थापिका में देशी राज्यों के जो सदस्य होगे उनका 
चुनाव राज्यों की जनता द्वारा न होकर उनकी नामजदगी नरेन्‍्द्रों 
द्वारा होगी ओर ब्रिटिश भारत के आन्‍्तों की ओर से संघीय 
व्यवस्थापिका सें जो प्रतिनिधि होगे, उन्तका अप्रत्यक्ष ढंग से 
चुनाव किया जायगा। 


ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का जहाँ तक सम्बन्ध है, उन्हें 
भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग होने का 
कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। एक बार संघ में सम्मिलित 
होने पर उसके उपरान्त किसी प्रान्त को यह स्वतंत्रता नहीं 
होगी कि वह भविष्य में उससे उस ससय तक अलग हो जाय, 
तब तक कि पार्लिसेट ऐसा निश्चय न कर दे । 


भारतीय संघ की स्थापना के लिए कोई समय नियत नहीं 
किया गया हे । उसकी स्थापना सम्राद की घोषणा द्वारा होगी। 
परन्तु इस घोषणा मे पूव दो शर्तों का पालन आवश्यक हैः-- 


१--जिन देशी राज्यो ने संघ से सम्मिलित होना स्वीकार 
किया है, उनके राजाओं को राज्य-परिषद्‌ (20779! ० 8॥880) 
के ४२ सदस्य नासज़द करने का अधिकार हों; इससे कस नहीं । 


२--जो देशी राज्य संघ मे सम्मिलित होना स्वीकार करते 


रॉ फाकन्प.. अब उखुक ७ , राग. ७ ह 0, ८8 व 5 क। 
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है.उनकी कुल जन-संख्या समस्त राज्यों की जनसंख्या का कस 
किक. 
से कम ह आधा भाग हो | & 


देशी राज्य भारतीय संध में उसी समय सम्मिलित माने 
जाँयगे जब कि उनके राजा प्रवेश-पत्र | पर हस्ताक्षर कर 
शासन-विधान की घारा ६ (१ ) के अनुसार घोषणा कर देंगे 
ओर सम्राट उनके प्रवेश-पत्र को स्वीकार कर लेगा। प्रवेश-पत्र 
पर हस्ताक्षर करते समय प्रत्येक राजा को यह्‌ अधिकार होगा 
कि, वह अपनी सन्धि तथा दूसरे अधिकारों की रक्षा के 
लिए उपयुक्त शर्त या संरक्षण जोड़ दे । प्रान्तो को यह अधिकार 
नहीं दिये गये है। इसके अतिरिक्त राजाओं के लिए एक बड़ी 
विचित्र सुविधा दी गयी है | वह यह कि जो देशी राज्य संघ मे 
सम्मिलित होना चाहे, वे शासन-विधान की धारा ६ (१) के 
अनुसार संघ के उद्घाटन के लिए भी अवधि नियत कर सकेगे। 
अर्थात्‌ नियत अवधि तक संघ की स्थापना न हुई तो, थे संघ के 
सदस्य न रहेंगे | श्रीयुत एच. वी लीस-स्मिथ ने भारतीय-संघी य- 
पद्धति के विषय में जो विचार प्रगठ किये है, उनसे हमारे कथन 
की पुष्टि होती है ।--“भारतीय संघीय प्रणाली ऐसी होगी 
जिसका आज तक किसी को भी ज्ञान न होगा--अर्थात्‌ बिल्कुत् 
अपरिचित, क्योकि प्रान्तो के लिए एक ग्रकार के संघीय अधिकार 
होगे ओर प्रत्येक देशी राज्य के लिए दूसरे प्रकार के होगे। संघ 
के एक भाग की सरकार पार्लिमैटरी सिद्धान्तो पर आश्रित होगी 
ओर दूसरे भाग की सरकार प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन पर ।” 


४ देखिये भारत-सरकार-क्रानून १६३४ धारा £ (३ ) 
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“मुसलमानों की भाँति राजाओं ने भी यह शत रखी है कि 
संघीय व्यवस्थापिका में देशी राज्यों को उनकी जन-संख्या के 
अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय। देशी राज्यो 
की जन-संख्या समस्त भारत की जन-संख्या का २३% प्रतिशत 
है। परन्तु उनको ३३४ प्रतिशत स्थान संघीय व्यवस्थापिका सभा 
मे मिलेंगे ओर राज्य परिषद्‌ में ४०% प्रतिशत ।?& 


३--केन्द्रिय शासन में द्ेष-पद्धति 


सन्‌ १६३० ३० में जब लन्दन में गोलमेज् परिपद्‌ का प्रथम 
अधिवेशन हुआ तब देशी राज्यो के नरेशों ने भारतीय संध में 
सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। उस समय 
देशी राज्यों के नरेशों ने अपनी नीति इन शब्दों में 
घोषित की थी $--“अतः नरेशों ने अपनी घोषणा मे यह स्पष्ट 
रूप से कहा है कि अब वे अखिल भारतीय संघ मे सम्मिलित 
होने के लिए अपनी अभिलापा प्रकट करते है; किन्तु इस शर्ते 
पर कि संघ शासन उत्तरदायी हा, अनुत्तरदायी नहीं।” सर 
तेजबहादर समग्र ने, जो त्रिटिश-भारत की आर से गालमज परि 
पद के सदस्प थे; अपने आवेदन-पत्र में भी यह स्पष्ट रूप से 
कहा था कि कन्द्रिय शासन में पूर्ण उत्तरदायित्व फी स्थापना की 
जाय। किन्तु संयुक्त पाजिमेंटरी-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फेन्द्रिय 
शासन में उत्तरदाय्रित्व की जो रूप-रसा खीची हैँ, वह विशुद्ध 
पूर्ण उत्तरदायित्व नही छ | उसकी यह सिफारिश हैं कवि कन्द्रिय- 
शासन में हृध-शासन-परद्धति की स्थापना की जाय | नवीन 
शासन-विधान में कुछ धाड़े परिवतन के साथ कमेटी की इस 
सिफारिश का स्वीकार किया गया हैं। नवीन शासत-विधान ने 
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प्रान्तों में जिस होध-शासन-पद्धति को अन्ुत्तरदायित्वपूणे मान- 
कर नाश कर दिया है, उसी पद्धति की केन्द्र मे स्थापना कर दी 
है। यह पद्धति ब्रिटिश भारत के ग्रान्तों सें विफल्न सिद्ध हो चुकी 
है, फिर यह केसे संभव हो सकता है कि यह केन्द्र में सफल 
हो सकेगी | 
संघ की काय-कारिणी-सत्ता और शासनाधिकार ब्रिटिश 
संधि कार्य-. सज़ा के प्रतिनिधि ग्वेनर-जनरल के अधीन 
कारण होगे। यह रुसस्त अधिकार उसे शासन- 
विधान द्वारा प्राप्त है। किन्तु इनके अतिरिक्त 
बहू उसा क्राउन के विशेषाधिकारों का भी प्रयोग कर सकेगा 
जिन्हे त्रिटिश राजा प्रदान करेगा। गवंनर-जनरल एक संत्रि- 
संडल की नियुक्ति करेगा जिसका काय होगा गर्बेनर-जनरल को 
उसके कार्यों के संबंध मे परामर्श देना। परन्तु निम्न लिखित 
सामलज्ो से गवंनर-जनरत्न को मंत्रि-मंडल से परामर्श लेने की 
आवश्यकता नही है । (१ ) सेना (२) वेदेशिक्र-विसाग (३ ) 
ईपाई-सत-संबंधी-विभाग (४) विल्लोचिस्तान का राज्य प्रबंध 
(४) गवेनर-जनरल के विशेषाधिकारों के उत्तरदायित्वों के 
अन्तगंत काय । 
इस प्रकार वेन्द्रिय-शासन में हघ-शासन-अणाली द्वारा 
जिस अनुत्तरदायी शासन की स्थापना का बीजारोप किया गया 
है, बेसा आज पयन्त किसी भी लोकतंत्र-बादी सभ्य राष्ट्र में 
किया गया। गव्ेवर-जनरल को इतने अधिक विशेषाधिकार 
प्रदान किये गये है कि जिससे वह स्वेच्छाचारी ढंग से शासन 
करने सें पूर्णतः स्व॒तंत्र रहेगा | भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
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में संयुक्त-पालिमेटरी-कमेटी की रिपोर्ट पर तीन दिन तक बहस 
हुयी | इसमे शासन-विधान को सवथा असंतोपप्रद ओर प्रति- 
क्रियात्मऊ एवं अग्राह्म घोषित क्विया गया था। इमी अवसर 
पर सारतोय अतधेस्पन्ञी सें स्वतंत्र-इल के मुसलिस नेता श्री० 
मुहम्मदअली जिन्ना ने कहा “कि संघीय-शासन की योजना 
पूर्ण रूप से दोषपूणं ओर स्वेथा अस्वीकाय है।*"''* 
देशी नरेशों द्वातवा लगायी गयी शर्तों और संरक्षणों की लोह 
दीवाल के वीच मे से अयने को कही नहीं पाता *' * जिस 
शासन-विधान को आप भारत के लिये रच रहे हैं, वह वत्तेमान 
शासन-विधान से भी अधिक ख़राब है। इस शासन-विधान का 
सतलब है. उस ध्येय या उद्देश ओर उस प्रतिनिधि-सत्तात्मक- 
शासन-प्रणाली का सबनाश जिसके विक्रास के लिए भारत ने 
विगत अद्धशतावदी मे प्रयत्न किया हे। में देशी राज्यों के नरेशों 
से यह पूछता हूँ कि क्या यह उत्तरदायित्व है जिसकी रूउ-रेखा 
शासन-विधान से मिलती है ओर जिसके आधार पर वे संघ 
में सम्मिलित होने के लिये तत्पर है। शासन-विधान में ध्८ 
प्रतिशत संरक्षण हैं ओर सिर्फ २ प्रतिशत उत्तरदायित्व" “*'* 
संध-शासन की यह भावना एक ऐसी योजना हे जो कन्द्र में 
उत्तरदायित्व की स्थापना होने में रुकावट डालेगी ।? 
अखिल भारतीय संघ की योजना भारत में अज॒त्तरदायी 
प्रभता और शासन की स्थापना करती है। तत्र यह स्वामा- 
भारतीय संघ न पे कि भारतीय संघ भारत की जनता के 
[क श का गे 
प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकेगा। ब्रिठिश-राजा 
में भारतीय संघ की प्रभुता निहित हे। शासन-विधान की 
धारा २ के अनुसार, भारतीय-शासन सम्बन्धी व समस्त अधि- 
कार, सत्ता और विशेषाधिकार जिनका प्रयोग अबतक ब्रिटिश 
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राजा और भारत-सम्राट करता रहा है वे अब भी उसीके अधीन 
रहेगे । यह शासन विधान का सबसे महान दोष है कि प्रभुता 
भारतवासियो में सन्निविष्ट नही है। जो पार्लिमेंट आज तक यह 
घोषित करती रही थी कि ब्रिटिश पार्लिमेंट भारत की 'ट्रस्टी' है, 
वही अपने शासन विधान द्वारा भारत-सम्राट को भारतीय संघ 
की प्रभुता प्रदान कर रही है। कैसी विचित्र बात है! प्रत्येक स्वतंत्र 
देश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं अपनी शासन-प्रणाली 
का मिश्चय करे ओर आवश्यकतानुसार परिवरततेन भी | नवीन 
शासन विधान ने भारत-बासियो को यह अधिकार प्रदान न करके 
उत्तरदायी शासनके सिद्धान्त पर कुछाराघात किया है। श्रीयुत के० 
टी० शाह ने अपनी 'संघ-शासन' पुस्तक में एक स्थान पर लिखा 
है किः--जो कुछ भी हो आस्ट्रे लिया ओर कनाड़ा के संघीय शासन 
विधान, वास्तव मे, उनके नारिगकों हारा बनाये गये है । यद्यपि 
उनका स्वरूप कनाड़ा और आस्द् लिया की प्रजा की इच्छानुसार 
ब्रिटिश पार्लिमैट ने कानून द्वारा निर्धारित किया है । यदि पार्लि- 
मैट भारत-बासियों को यह अधिकार देने से बंचित रखने का 
सतत प्रयास करती रही, तो उससे न केवल भारत-धासियो के 
प्रति पूरे अविश्वास ही प्रकट होगा, प्रत्युत, वह स्वयं, भारतीय 
जनता की स्वयभू 'ट्रस्टी' से बदल कर भारत मे ब्रिटिश हितो की 
टूर्टी ओर संरक्षिका बन जायगी।? 

भारत के बाहर भारतीय संघ की प्रश्गुता का एक दूसरा पहलू 
भी है । भारतीय संघ मे देशी रियासते और ब्रिटिश भारत के 
प्रान्त सम्मिलित होगे । इनमे से पहले राज्यो की प्रभुता तो उनके 
देशी नरेशों मे निहित है और प्रान्तो की प्रभुता पार्लिमैट मे है । 
अतः संघ की स्थापना पर संघ की प्रभुता भारत-सम्राट में सन्नि- 
विष्ट हो जाने से देशी रियासतो की स्थिति बड़ी विचित्र हो जायगी। 


& शासन-विधान के सिद्धान्त & २४ 
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अब तक पार्लिमेंट ब्रिटिश भारत की प्रभु (507७थ६7) थी, 
परन्तु अब वह भारतीय भारत की भी प्रझ्ञुता प्राप्त कर लेगी। 


४-ब्रिटिश पारलिमेंद का नियंत्रण 


मोन्टेग्यू-चेम्सफोड के शासन-सुधारो का मोलिक सिद्धान्त 
यह था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना ब्रिटिश- 
सरकार का ' लक्ष्य है। परन्तु उत्तरदायी शासन की स्थापना 
क्रमानुसार की जायगी | इस सिद्धान्त का दूसरे शब्दों में अथ 
यह है कि जेसे-जैसे भारत मे उत्तरदायी शासन का विकास 
होता जायगा वेसे-वेसे उस पर पार्लिमेंट का अनुशासन कम 
होता जायगा | सन्‌ १६१८के शासन सुधारों का मौलिक सि 
यह था कि ब्रिटिश गवनंसेंट को भारत के सामलों में ओर 
विशेष रूप से उन मामलो से जिनके बारे में भारत-सरकार आर 
गेर-सरकारी भारतीय लोकमत सहमत हो किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए। 


नवीन शासन-विधान से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त का 
स्वीकार किया गया है, परन्तु साथ ही साथ विद्यान में ऋुछ 
ऐसी धाराये भी जोड़ दी गई हद ज्ञा उचरदाती छालन के 
सिद्धान्तो की विराधिनी हैँ। गवर्नेर-जनरल व शवनसों के लिए 
जो शासनादश' ( ॥शष/याए८्लाॉंड ८ -न्प्यट दल 9 निर्था- 
रित किय गये हैं, उन्हे पार्लिमेंट द्वारा स्दीक्षर डाने पर ही श्द्योग 
मे लाया ज्ञा सकंगा | 


२६ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





हास में पहली बार यह परीक्षण कर रहे हैं। इससे पूर्व शासना- 
देश पार्लिमैट की स्वीकृत के लिए कभी पेश नहीं किये जाते थे । 
इस संबंध में भूतपूर्व भारत-मंत्री रायट आनरेबुल वेजबुड 
बेन ने अपने एक लेख में वड़ी उत्तमता से प्रकाश डाला है। 
श्री बेजबुड 'वेन महोदय लिखते हैः--““योजना की एक विचित्र 
विशेषता है गवनर-जनरल के शासनादेशों की रचना की 
प्रणाली में परिवर्तेत। अब तक यह काय ब्रिटिश मंत्रि-मंडल 
की कायकारिणी के कार्यों के अन्तगंत एक कार्य माना जाता 
रहा है। अब इतिहास में पहली वार इसे पालिंमैटरी कानून 
का रूप दिया गया है। लॉड-सभा और कॉमन सभा दोनो में 
स्वीकृति के लिए शासनादेश! का सशविदा प्रस्तुत किया 
जायगा। ब्रिटिश दृष्टिकोश से यह एक वेधानिक सुधार है; 
क्योकि लाडेस को शासन प्रवंध पर नियंत्रण करने की कभी 
आज्ञा नही थी। भारतीय दृष्टिकोश से इसका प्रभाव यह होगा 
कि भावी सरकार उस स्वाधीनता से वंचित हो जायगी जिसका 
उसने अब तक उपभोग किया है ।”& इस प्रकार पार्लिमैट को 
पूर्व की अपेक्ता अधिक सत्ता प्रदान की गयी है। भारतीय 
शासन पर उसके नियंत्रण को कम करने की जगह ओर अधिक 
बढ़ाने का उपाय किया गया है। नवीन शासन-विधान ने 
पार्लिमेंट को पहले से अधिक अधिकार दे दिये हैं, इसका उदा- 
हरण है--कोसिल के आडेर ( >वक्षना-00पाथा ) | 
कोसिल-आडेर के ड़।फ्ट पालिमैट के दोनो चेम्बरो मे स्वीकृति 
के लिये पेश करने पड़ेगे। इस प्रकार पार्लिमैट भारतीय शासन 





# देखिये श्री वेजबुडवेन का “सारतोय शासन सुधारों पर विचार 
-.. कोण” लेख पोलिटिकल क्रार्टरली, में जुलाई-सितम्वर १६३९ है० । 


है 
52. 





#& शासन-विधान के सिद्धान्त # २७ 
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जनक, 


अबन्ध के बहुतेरे मासलों में हस्तज्ञेप कर सकेगी। लाड ह्यवट, 

लाडे चीफ जस्टिस इब्बलंड, ने अपनी एक नवीन पुस्तक न्यू 
डिस्पोटिज्स' ( 77४6 ग०फ 4068908०0 ) नामक पुस्तक से 
आडेर-इन-कोंसिल के मशविदे को पार्लिमैंट की स्वीकृति के लिये 
अस्तुत करने की प्रणाल्री के दोपों पर पड़ी दुरदर्शिता ओर 
योग्यता के साथ प्रकाश डाला है । लाड ह्यवर्ट लिखते हैः 


“इस सम्बन्ध मे यह याद रखना चाहिये कि कोंसिल आडेर, 
पारलिमैंट के हस्तक्षेप के बिना,मंत्रियों के परामश से साधारणतया 
ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। अलबत्ता कुछ मामलो में 
प्रस्तावित आडर के डाफ्ट पालिमेट के दोनो चेस्बरों के समक्ष 
स्वीकृति के लिए पेश किये जाते है और अन्त से उन पर 
ब्रिटिश राजा की स्वीकृत ली जाती है। ब्रिटेन के सम्बन्ध से ऐसे 
सामलो मे जिस प्रणाली का व्यवहार किया जाता हे उसमें 
ओर भारत के मामले में जो प्रणाली कार्य मे लायी जायगी, 
उसमें बहुत वड़ा अन्तर है| पहले मामले मे तो जिन दलों पर 
किसी संशोधन या परिवतंन का प्रभाव पड़ता है; वे सदेच अपने 
विचार ओर भाव पालियेंट के दोनो चेस्वरों के समन्ष रखने में 
समथ होते है; भारत के सामले मे जिस जनता का उनसे संबंध 
है और जो हजारो मील की दूरी पर रहते हैं, वह पालिमिट के 
समत्त अपने विचार प्रस्तुत करने का काई भी सुयोग नहीं भाप्त 
करती । “ब्रिटन सें ऐसे अनेकों मामलो में ऐसे कानूनी आइंर 
की उपयफ्तता का चनोती दी जा सकती है और यदि ऐसा कोई 
भी कानूनी आडंर नियस विरुद्ध ठहराया गया ता वह अवृध 
घोषित कर दिया जाता हैं ।” 


श्प & नवीन भारतीय शासन-विधान »& 


१--भारत के वेघानिक विकास का अन्तिम लक्ष्य 


नवीन भारतीय शासन-विधान ( ७0ए७४97707# 0 08 
8०७ 988 ) में कोई भस्तावना ( 72/297706 ) नही है । इससे 
यह नहीं जाना जा सकता कि शासन-विधान का यथार्थ उद्देश 
क्या है। परन्तु शासन-विधान ( १६१६ ) को रद्द करने के लिए 
नवीन-विवान मे धारा ४७८ जोड़ी गयी है उसकी एक उपधघारा 
से यह स्पष्ट हे कि सन्‌ १६९६ का भारतीय शासन-विधान रद्द 
हो जाने पर भी उसका भ्रस्तावना भाग जारी रहेगा। ४६ 


संयुक्त-पालमैटरी-कमेटी रिपोर्ट में यह लिखा है कि भार- 
तीय-शासन विधान (१६१६ ) की शस्तावना में पालेमेट ने 
अच्तिस और निश्चय रूप से भारत मे अंगरेजी राज्य के अन्तिम 
लक्ष्य को निधोरित कर दिया है| इसके बाद के नीति-संबंधी 
बक्तव्यों ने इस घोषण मे कुछ अधिक नहीं बढ़ाया हे ओर हम 
यहूं उचित सममभते है कि उसे यहाँ पूरा उद्धुत कर दे *'*” ”& 
इसके बाद रिपोट से प्रस्तावना को उद्धुत किया गया है | सन्‌ 
१६१६ के शासन-विधान की ग्रस्तावना निम्न प्रकार हैः--“पार्लि- 
मैट की घोषित पोलिसी ( नीति ) यह है कि भारतीय शासन- 
प्रबंध के प्रत्येक भाग मे भारत-वासियों की वद्धमान सहकारिता 
ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगंत ब्रिटिश भारत मे क्रमशः उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना के उद्देश से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं 
के विकास के लिए व्यवस्था की जाय । इस नीति को कायोन्वित 
करने के लिए धीरे-धीरे प्रगति करनी चाहिए ओर यह उचित 


४ घारा ४७८ नवीन शापघन-विधान । हि 
# पालेमेंटरी कमेटी रिपोट (११३४ ) ए० ६॥ 


$8 शासन-विधान के सिद्धन्त & २६ 





होगा कि अब इस संबंध में ठोस काय किया जाय । उन्नति के 
लिए समय और पद्धति का निरणुंय केवल पार्लिमेंट द्वारा होगा 
जिस पर भारतीय जनता के हित-चिन्तन न्तन का उत्तरदायित्व है। 
भारत क्‌ प्रान्तों में स्वायत्त-संस्थाओं के विकास के साथ-साथ 
यह उचित होगा कि प्रान्तीय सामलों को भारत-सरकार हारा 
अधिकाधिक स्वाधीनता दे दी जाय जिससे कि प्रान्तीय-शासन 
अपने उत्तरदायित्वों का भली भाँति पालन कर सकें ।” 


महान ब्रिटिश राजनीति-विशारद ओर राजनीतिज्न प्रोफेसर 
ए० बी० कीथ ने नवीन शासन-विधान (१६३४ ) के विपय 
में कहा हैः--इस प्रश्न पर वड़ा कट्ठ वाद-विवाद हुआ ।'*“* कि 
विलमे भारतीय शासन के लक्ष्य--ओ पनिवेशिक स्वराज्य का स्पष्ट 
विधान होना चाहिए | सरकार ने एक अजीत्र रुख इख्तियार 
किया | उसने निश्चय पूवक सन्‌ १६१६ के शासन-विधान मे 
घापित प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया ओर साथ ही साथ 
उस व्याख्या को भी स्वीकार कर लिया जो तत्कालीन सरकार 
की आज्ञा से भारत के गवनेर-जनरल ने सन्‌ १६२६ में की थी । 
४ भरत की उन्नति का स्वाभाविक परिणास है ओऔपनिवेशिक 
स्वराज्य की प्राप्ति।” परन्तु सरकार ने नवीन विधान की प्रस्ता- 
वना में इस प्रकार का कोई उल्लेख करना स्वीकार नहीं किया 
आझोर इसके बजाय सन्‌ १६१६ क विधान की प्रस्तावना को 
सदीत विधान में जारी रखने पर जार दिया ।०| 


#िकक+-+-क»भ ० व ममेक-म>- न क-ककन.%न कप» कामक+ कक -७%-किननान ५० क ०8.2». मम >पकक५७0 3७3७५ ८+स०न++कक पक 2७०/७०७- 33७७3. ८-+4०२०० 2+०+०/कज-१+काजभकक॥े.. 3 &-्न-ककन पा» 33. ल«-»वक३+++ज#->०क- अअकाकरज-+-५ +-तक3-> ०8 3००++»+९५४०७५.के+ा-क 3० 


गो 2 ए०ाहातापा0्गरों सडा0तए 5 वतीड छए है. 23, 
छल! 79829 876. 
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अगस्त सन्‌ १६१७ ईः में पार्लिमेंट में भारत-मंत्री ने 
भारतीय शासन के अन्तिम लक्ष्य को जिन 

ओपनिवेशिक शब्दों में प्रकट किया था उससे और उसके 
स्व॒राज्य वाद त्रिटिश राजनीतिज्षो एवं वायसरायो ने 
जो वक्ततय निकाले उनसे भारत-वासियों को 

यह पूरा विश्वास हों गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को 
शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करेगी। परंतु नवीन 
शासन-विधान की रचना करते समय पालिमेट और पार्लिमेंटरी 
संयुक्त-कमेटी ने भारत की वैधानिक दशा पर शासन-विधान से 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया और अपनी अतिज्ञाओ» को 
ऐसे ढंग से तोड़ दिया कि जिससे भारत हितेषी ब्रिटिश 





& ड्यू क आफ कर्नोंद ने &£ फूपरी १६२१ ई० को भारतीय ध्यच- 
स्थापिका परिषद्‌ का उद्घाटन करते समय भारत-सम्राट की ओर से जो 
सन्देश सुनाया उसमें कहाः-- 


“वर्षो' से, युगों से, देश-सक्त और राज-भक्न भारतवासी अपनी 
मातृभूमि के लिए स्व॒राज्य के स्त्रप्त देखते आये है । आज सेरे साम्राज्य में 
अप स्वराज्य का सूर्योदय देख रहे हैं ओर उस स्वाधीनता के विकाप्त के 
लिए सुयोग और विशाल क्षेत्र जिसका मेरे दूसरे उपनिवेश उपभोग 
करते है ।” 

सन्‌ १६२१ ईं० में जब सि० चर्चिल ने, जो उस समय ओऔपनिवेशिक 
दिसाग के मंत्री थे, साम्राज्य-परिषद्‌ में अपने एक सापण में भारत- 
वासियों की महसुद्ध में अपूर्व वीरता की सराहना करते हुए कहा:-- 


#हम भारत के चिर-ऋणी है और हम विश्वास के साथ उस 
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राजनीतिज्ञों और भारतीय लोकमत में गहरा श्रसन्तोष ओर 
क्ञोम पेदा हो गया है। 


उज्वल भविष्य को देखते हैं, जब भारतीय शासन तौर मारतवास्ी 
पूर्णतः झोपनिवेशिक स्प॒राज्य प्राप्त कर लेंगे |” 

१५ साचे सन्‌ १६२१ ईं० को भारत:सम्राट ने गवर्नेर-जनरल के 
शासनादेश ( [798(7प77074 07 7870 0।078 ) में जिन शब्दों का 
प्रयोग किया है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं;-- 

८»*९०***»- हमारी यह इच्छा ओर कामना है कि ब्रिटिश भारत में 
उत्तदायी शासन की प्रगतिशील स्थापना के लिए जो योजना तेयार 
की गयी है वह सफलीसूत हो जिससे ब्रिटिश-भारत हमारे उपनिवेशों 
में भ्रपना समुचित पद प्राप्त कर सके ।” 

तत्कालीन प्रधान संत्री ( (3779 707०7007 ) ने २ जुलाई सन्‌ 
१ ६२८ है० को कहा.--- 

“सुस्त श्राशा है कि कुछ महीनों में अथवा वर्षो में हमारे साम्राज्य 
के उपनिवेशों में एक “नवीन उपनिवेश और मिल जायगा--उपनिवेश 
ठढोमीनियन जो दूसरी जाति का होगा और जो बिटिश-कासन-बेल्थ में 
घझात्म-स्स्मान के साथ समानता का पद प्राप्त करेंगा। सेरा दमिप्राय 
भारद से है ।" 

तत्झाज्ञीन सारत के वायसराय छा हरवघिन ने 
१६६३१ इं० की ब्रिव्शि मद्रि-्मंदल की ध्ाज्ञा से एदक्ध च/व्य अदारिक 
किया था । टसमें यह कहा गया धा;-- 
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ब्रिटिश भारत प्रतिनिधि-मंडल ( 7)26४४ं४०॥ ) ने अपने 
संयुक्त-आवेदन-पन्र में, जो पालिमेंटरी-कमेटी 
विटिश्व-भारत क्लो दिया था, यह स्पष्ट रूप से बतलाया कि 
डेलीगेलन' का “भारतीय लोकमत को उन प्रयज्ञो से गहरा 
प्रस्ताव पकी लगा है. जो इन दो-तीन सालो सें इन 
प्रतिज्ञाओं को बदलने के लिए किये गये हैं । 
यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पालिमेंट के कानून में जो विधान 
किया जाता है, वही भावी पार्लिमैंट पर लागू हो सकता है और 
उसी से वह ग्रतिज्ञावद्ध है। यहाँ तक कि भारत-सम्राद द्वारा की 
गयी घोषणायें सी कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखती। हम यह 
अनुभव करते है कि नवीन शासन-विधान की भ्रस्तावना में 
घोषणा आवश्यक है ।” अतिनिधि मंडल ने यह कहा कि प्रस्तावना 
में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाय कि “भारत की वेधानिक 
उन्नति का स्वाभाविक परिणाम ओऔपनिवेशिक स्वराज्य--डोमी- 
नियन स्टेटस--है । परंतु यह महान आश्वय की बात है कि, 
नवीन शासन-विधान में कोई भी प्रस्तावना नहीं दी गयी है और 
इस श्रकार ब्रिटिश पार्लिमेंट ने भारतीय लोकसत को ठुकरा कर 
अपनी स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया है [& 


& प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सर हरिसिंह गोढ़ ने लिखा है;-- 
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सन्‌ १६१६ के शासन-विधान की प्रस्तावना का उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। यह श्रस्तावना, पुराने 
सच /६?६ के शासन-विधान के रद्द हो जाने पर भी, नवीन 
शासन-विधान की शासन-विधान द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। 
प्रस्तावना.. अंतर हमें यहाँ यह्‌ विचार करना है कि वत्तेमान 
परिस्थिति में उपरोक्त अस्तावना कहाँ तक 

उचित और वांछनीय हे । 
सन्‌ १६१६ के शासन-विधान की प्रस्तावना में उत्तरदायी 
शासन का जो ध्येय निधोरित किया था, वह केवल ब्रिटिश भारत 
के लिए ही था । उस समय अखिल भारतीय संघ-शासन का प्रश्न 
ही सौजूद न था । परन्तु अब तो स्थिति में विशाल परिवर्तन 

हो गया हे । 

त्रिटिश भारत और देशी राज्यों के सम्मिलित हो जाने से 
स्थिति बदल गयी हे। अस्तावना में दूसरा महत्वपूर्ण पद हे 
साम्राज्य का एक भाग ( [76087/० एक 0६ 96 पिता ) | 
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इस शब्द-समूह से तात्पय हैँ. ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और 
भारत का समूह; परंतु आयरिश स्वतंत्र राज्य की स्थापना ओर 
वेस्ट मिनिस्टर कानून के पास हो जाने से. यह समुचित न होगा 
कि इन खाघीन उपनिवेशों के वासनवेल्थ' को साम्राज्य' के 
नाम से सम्बोधन किया जाय यदि 'साम्राज्य' 7 का तात्यय 
भारत से है, तो भी इस शब्द की धासन-विधान से कही भी 
परिभाषा नही को गयी है । रूत्य तो यह है कि भारत से संघ- 
शासन की स्थापना के वाद भारत का साम्राज्य हो ही नही 
सकता । यदि १६१६ के शासन-विधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 
“उत्तरदायी शासन' को ही सारत का ध्येय समान लिया जाय, तो 
वी /एफ्र७ा७ 78 0060 07976 क्ाएा #0ापक्या॥8 ६0 08 
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भी भारत ओऔपनिवेशिक स्वराज्य ( 7009णाणा 5७प४ ) का 
अधिकारी है। 
सन्‌ १६२४ ई० सें भारत-सरकार के भूतपूर्वो गृह-सदस्य 
( त्र०0० ४७7४०७० ) सर मालकस हेली ने 
उत्तदाया शासन २५ ऋगस्त १६९७ की भारत-मंत्री की घोषणा 
आर आपानंवाशक की ऐसी विचिन्न व्याख्या करने का प्रयक्ष 
स्व्राज्य / किया था जिससे भारव ओपलनिवेशिक पद का 
अधिकारी न रहे । सर मालकम हेली ने उत्तर- 
दायी शासन और ओपनिवेशिक स्वराज्य से अंतर की रेखा 
खीचते हुए कहा;---/“ ** * ** वास्तव में कुछ अंतर तो अवश्य 
ही; कारण कि उत्तरदायी शासन के साथ सय्योदित व्यवस्था- 
पिका सभा संभव है | यह संभव हो सकता है कि ओपनिवेशिक 
स्व॒राज्य उत्तरदायी शासन का युक्ति-संगत फल है; नही, नहीं 
वह उत्तरदायी शासन का अनिवाय ओर ऐतिहासिक विकास हे । 
परन्तु यह एक अंतिम लक्ष्य है ।” इन दोनो से अंतर सानने 
वाले यह तक देते है कि उत्तरदायी शासन का सतलब तो यह 
हे कि व्यचस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री आन्तरिक 
सामलो का नियंत्रण करे । वाह्म-मामलो का नियंत्रण तो बहुत 
पीछे का विकास है; जिन्होंने सन्‌ १६१७ की नीति की घोषणा 
की उनका यह संतठय कद्ापि नहीं था कि ऐसे विपयो पर भी 
उसका नियंत्रण होगा। यह दलील विलकुत्त सार हीन आर 
युक्ति-हीन हैं । प्रोफेसर ए० वी० कीथ ने यह स्पष्ट रूप से कह 
हूँ किः भुज्ञा दिया जाता है कि सन्‌ १६१७ तक किसी भी 
समय उत्तरदायी शासन ओर ओपनिवेशिक स्वराज्य में भेद 
करने का प्रयत्न नहीं किया गया | 'घोपनिवेशिक स्व॒राज्या' उस 
समय प्रचजित पद्‌ नहों था ओर उस समय जिस शासन-प्रणाली 
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के लिये प्रतिज्ञा की गयी थी, वह एक ऐसी निश्चित प्रणाली 
थी जो साम्राज्य सें उस समय सौजूद थी'' ”* ।?& 


ओपनिवेशिक स्वराज्य का अथ यह है कि भारत में वैसी 

ही शासन-प्रणाली की स्थापना की जाय जेसी कि आयरिश 
फ्री स्टेट, कनाड़ा, आस्ठ लिया आदि ब्रिटिश 'डपनिवशों' 
सौजूद है । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वोनरलॉ ने ओपनिवेशिक स्व॒राज्य 
की परिभाषा निम्न प्रकार की हैः--“ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
मूल-तत्व क्या है ? मूल-तत्व यह है कि उपनिवेश स्वयं स्वभाग्य- 
नि्णोयक है, निज सेना पर उनका नियंत्रण हे | साम्राज्य की रक्षा 
के ज्ञिए वे कितनी सहायता करें-- इसका निश्चय करना उनके 
हाथो मे है । यह सच खास बाते हैं । पार्लिमैट से कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं होगा जो यह स्त्रीकार न करे कि साम्राज्य का उपनिवेशों से 
सम्पर्क उनके ऊपर ही निर्भर है । यदि कनाड़ा और आस्ट लिया 
कल यह कहना चाहे कि -हम मिटिश साम्राज्य क अधीन रहना 
नहीं चाहते, तो हम उनको बलपूवक साम्राज्य सें रखने की चेष्टा 
नहीं करेंगे । संक्षेप में औपनिवेशिक स्वराज्य का अथ है स्वभाग्य- 
निंय ( फिह्ए7 ए॑ 5श#+वरकशक्राग्र&070 ) का पूर्ण 
अधिकार |” 

“साम्राज्य-परिषद्‌ की सन्‌ १६२६ इई० की अन्तसोम्राज्य- 
प्रबंध समिति (सास -एशपकी-फिल॥रधण08 (098 ) 
ने उपनिवेशों की स्थिति के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय दिया 
हैः--४ उपनिवेश ( 00एशं०7४ ) साम्राज्य के अन्तगत स्वाधीन 
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राज्य है; उनका पद समान है| आन्तरिक तथा वाह्य राज्य- 
प्रबंध में वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। यद्यपि त्रिटिश 
सम्राद के प्रति सामान्य राजभक्ति के कारण बे एकता के सूत्र 
मे बंधे हुए हैं तथापि वे स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश कॉमन वेल्थ 
के सदस्य हैं। ओपनिवेशिक शासन के वाह्म (7्आणकों ) 
ओर आन्‍्तरिक प्रबंध पर उनका नियंत्रण है। उनकी निजी सेना 
है। वे जब चाहें तब साम्राज्य से संबंध तोड़ सकते है। ऐसा 
करने की उन्हें स्वतंत्रता है ।” 


ओपनिवेशिक स्व॒राज्य की उपरोक्त परिभाषा इतनी स्पष्ट है 
कि उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं हे। भारत, 
वास्तव में, स्वभाग्य-निशंय का अधिकार प्राप्त करना चाहता है । 
वह वाह्य ( 77४॥6०४स ) ओर आचन्तरिक ( 770779)] ) दोनों 
प्रकार के राज्य-प्रबंध पर पूरा नियंत्रण चाहता है । 

प्रथम गोलमेज परिपद्‌ मे संघ-शासन की भावना का 
विकास हुआ । राजाओं ने इस पद्धति के प्रति विशेष रूप से 
अपसा ध्यान आकर्षित किया | इसका परिणाम यह निकला कि 
संघ-शासन की समस्या के सामने ओपनिवेशिक स्वराज्य की मॉग 
खटाई से पड़ गयी । पूता में अखिल भारतवर्षीय लिवरल फेड- 
श्शन के अधिवेशन के अवसर पर दिसम्बर सन्‌ १६३४ ३० में 
सानतीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने संयुक्त पार्लिसिटरी कमेटी 
की रिपोर्ट पर भाषण देते हुये कहा+ 

“सैने कलकत्ता मे अपने भापण मे अपने उन नरेश सह- 
योगियो से जिन्होंने प्रथम गोलमेज परिषद में भाग लिया था, 
यह कहने का साहस किया था कि हम उनके अत्यन्त ऋणी 
में उनके ऋणों को न वो भुलाना चाहता हूँ और न उनका 
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कम करना चाहता हूँ। में उस दृश्य को याद करता हूँ जब हसने 
गोलमेज परिषद्‌ से उनके आगसन का स्वागत किया था ओर 
उनके संघ-शासन-सन्वन्धी अस्ताव का ससमथन। परन्तु उनको 
हमार देश की सहायता के लिये आना चाहिये धा-डउसके सिय 
वाघा के रूप से नहीं | * “' मेंसे मोलमेज परिपद्‌ में जो भाषण 
दिये थे उनमें से एक भाषण सें " ** सेंन यह उतलाया था कि 
नवीन संब का भाव ओपनिवेशिकु स्वराज्य के साव के साथ 
ससान धरातल पर है। यह दोनों ही भाव रूमान रूप से शक्ति- 
शाली थे | हममें से छुद्ेक ओपनिवेशिक स्व॒राज्य पर अधिक 
ज़ोर देते थे और दूचरे लोग संघ पर। मैंने उनसे निवेदन किया 
कि वें हृदय से, भारत के भविष्य के नास पर मिलकर दोनों सावों 
की प्राप्ति के लिये प्रवक्ष करे । एक को दूसरे भाव के नाश का 
साधन न चनावें | झुम्के उत ससय छुछ ऐसा ही लगा कि ऐसा ही 
होगा ओर एसा ही हुआ। देशी राज्यो के राजा, जिन्‍्होने समय- 
समप पर भारत से ओपतिवेशिक स्व॒राज्य क लिय अपना उत्साह 
हिलिज्ञाया, अछ ऐसा प्रतीत हाता हैं. संघ से अधिक प्रेम करने 
लगे हैं ।?& 
भारतीय लोकऋमत इस बत्रिटिश-तीति के विरुद्ध है। 'उद्दार-दल 
के सबसे प्रछुख नेता ने ऊपर के अवत्तण में जो भाव व्यक्त 
किये है, उनसे गहरे असन्तांष की अभिव्यक्ति छोती हैँ । राष्ट्ीय- 
[सभा (शिताज। (200४72८5३ ) ओर मुसलिस लीय ने भी 
इसका प्रवज्ञ विराध किया है । सवब्‌ १६३० स॑ कांग्र स का ध्यंय ही 
चदुल यया हैं। उसका अन्तिम लक्ष्य हे भारत से पूर्ण स्व॒राज्य 
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की स्थापना । सुसलिम लीग ने अपने विगत लखनऊ अधिवेशन 
(१६३७) सें अपने लक्ष्य मे परिवतेन करके यह प्रमाणित किया 
है कि वह भी देश सें स्वराधीवता को अपना चरस ध्येय मानती 
है। देश का वाह्य ओर आन्तरिक शासन-प्रबंध पूर्-रूप से 
भारत-बासियों के हाथों में हो--यह भारतीय आकांक्षा है । चाहे 
उसे आप 'उत्तरदायी शासन” कहे या ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य', 
अथवा नहात्मा गान्धी के शब्दो में पूर्ण स्वाधीनता का सार । 


६---मागरिकता के सोलिक अधिक्षार 


शासन-विधान में नागरिकता के मोलिक अधिकारो की 
घोपणा का स्थान सबसे प्रमुख है। जिन देशों मे नवीन ढंग 
पर शासन-विधानो की रचना हुईं है, उनके विधानों मे नागरिक 
अधिफारों पर एक विशेष अध्याय जोड़ा गया है। नागरिकों की 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए शासन-विधान मे मौलिक अधिकारों 
का उल्लेख अतीब आवश्यक है। देश के शासन (2560ए॥ए७) 
अथवा व्यवस्थापिका ( ,987896778 ) के अन्याय यथा अत्या- 
चार से नागरिकों की रक्षा करने के लिए उनके हाथो में 
आत्म-रक्षा के लिए इनके सिवा ओर अस्त्र ही क्या है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिक अधिकारों की सॉग सबसे पूच 
प्रजातंत्र-वादी इड्लेड में वहाँ की जनता ने पेश की । सबसे पूर्व 
सन्‌ १२२४ ३० से प्रसिद्ध सेगनाकार्टा! ४४०७०7७ (7०7४9 ) हारा 
नागरिकों ने अपने अधिकारों की घोषणा की | यह राजा हारा . 
स्वीकार कर ली गयी। सन्‌ १६२८ का अधिकारों का आवेदन 
पत्र ( ?७धह00 ० फिष्रगांड ) और सन्‌ १६८६ का अधिकारों 
का बिल ( आ। ० फ्ाठ8 ) नागरिकों के अधिकारों की 
घोषणाएं हैं। सन्‌ १७८७ से संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 
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अपने शासन-विधान सें अमेरिका के अधिकारों की घोषणा का 
स्थान दिया । तब से विश्व के समस्त प्रजातंत्र-वादी शासन- 
विधानो में नागरिकता के मौलिक अधिकारों को महत्व पूर्ण 
स्थान दिया जाने लगा हे । 
हे ३ रु श्र आप | ८ 
परंतु इड्लंड से सबसे पूचे नागरिकता ने सोलिक अधि- 
कारो की मॉग का जन्म होने पर भी उसके शासन-विधान में 
इनको आज पयन्त स्थान नही मिल सका । इसका कारण यह 
कि इंड्रलेंड का शासन-विधान लिखित ( शे३7आ छपते ॥80 
(0008976प४707 ) नहीं हे । न्यायालय के निणयो द्वारा “उसमें 
परिवतन होते रहते है । त्रिटिश उपनिवेशों मे भी शासन-विधानो 
मे मोलिक अधिकारों का उल्लेख नही है । हों, आयरलंड ने जबसे 
आइरिश स्वतंत्र-राज्य की स्थापना की है तव से वहाँ के शासन- 
विधान से सोलिक अधिकारो को स्थान सिलने लगा हे। 


नवीन शासन-विधान ( (४0एशफ्ाआक ०0 वा ३७ 
988 ) में नागरिकता के मोलिक अधिकारों ( मप्ार्वेक्ाका- 
$& ि87॥8 07 (धध४९१-४)॥४७ ) का सर्वथा अभाव हे । सन्‌ 
१६२६ ई० के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के समय से भारत- 
वासियो की यह मॉग रही है कि भारत के शासन-विधान से 
मोलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया जाय | स्वर्गीय 
पं० मोतीलाल नेहरू ने सबे-दल्-सम्मेलन की रिपोर्ट मे नागरि- 
कता के मोलिक अधिकारों को स्थान दिया था ।# 
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को खाहपराह छुप्क्षाह्ाा90त 77 8 एाकत767 छत ज०णऐेवें 808 
फएुणाशा६ प्रछा' जाविन्वा8जछ! प्रततंठः 8०५ णा०्राएण्ा॥008, 
ए88 तेशआात्र096व4 ४9279 ६४० 7णटदो एशें४४0०7 ० वा, (० 


हा 


& शासन-विधान के सिद्धान्त # ४९ 


सायमन रिपोर्ट की सम्म्ति में नागरिकता के मौलिक अधि- 
/ कारों की घोषणा का “कोई क्रियात्मक मूल्य नहीं है” । तीनों 
गोलसेज परिषदें से इस प्रश्न पर विचार किया गया। संयुक्त 
पालिसेंटरी-कमेटी के ससक्ञ ब्रिटिश-सारत के अतिनिधि-मंडल 
( 7)00४०४०7 ) ने भी इस बात पर जोर दिया था कि शासन- 
विधान में नागरिकता के मोलिक अधिकारों की घोषणा अवश्य 
होनी चाहिये | परन्तु कमेटी ने इसे स्वीकार नहीं किया और 
नवीन शासन-विवान से सोलिक अधिकारो की घोषणा नही-की । 
कमेटी ने प्रतिनधिमंडल के उपसोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध दो आप- 
त्तियाँ प्रस्तुत की४-- 

(१ ) पहली आपत्ति यह की है कि मोलिक अधिकरों की 
घोषणा से व्यवस्थापिका परिषद्‌ ( ],0878%#प78 ) के कार्यों व 
अधिकारो पर प्रतिबंध लग जायगा | व्यवस्थापिका-परिपद्‌ ऐसे 
अनेको कानून बनावेगी जो मौलिक अधिकारो के प्रतिकूल होने 
पर अवेध ठहरा दिये जांयगे | 

(२ ) दूसरी आपत्ति यह है कि देशी रियासतो ने यह स्पष्ट 
रूप से घोषित कर दिया है कि नागरिकता के मोलिक अधिकारों 
की घोषणा देशी राज्यो पर लागू न होनी चाहिये | यह वास्तव 
मे बड़ी विचित्र बात होगी कि घोषणा का संघ के एक भाग में 
कानूनी असर हो ओर देशी रियासतो मे उसका कोई प्रभाव 
नहा।& 
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पहली आपत्ति बिल्कुत्न सारहीन और तक-रहित हे । 
नागरिकता के मोलिक अधिकारों का मतलब ही यह हे कि 
नागरिक उ्यवस्थापिका (/889673 ) और कार्य-कारिणी 
( :7००ए॥०७ ) के स्वेच्छापूणं शासन व कानूनों के शिकार न 
बन सके | यह तो सत्य ही है कि शासन के जो “आडर' या 
व्यवस्थापक के जो कानून नागरिक अधिकारों के विरुद्ध होगे, वे 
अबेध ( [7700789#प76079/ ) 5हरा दिये जायेंगे। ऐसा ही अन्य 
प्रजातंत्र वादी देशों में होता है । मोलिक अधिकारों के खिलाफ 
जा आपत्ति प्रकट की गयी है वही उनकी घोषणा के पक्ष मे एक 
जोरदार तक है । 


दूसरी आपत्ति ता ओर भी अधिक तके-शून्य है। यदि संघ 
का एक भाग-देशी रियासतें--राजतंत्र-बादी है, तो क्या इसका 

अथ हे कि त्रिटिश भारत को भी राजतंत्र-वचादी बन जाना 
चाहिये । देशी राज्यों की इच्छा-पूर्ति के लिए समष्त ब्रिटिश- 
भारत को नागरिकता के मोलिक अधिकारों की घोषणा से वंचित 
रखना सर्वथा अनुचित हे । 


नवीन शासन-विधान के अनुसार ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों 
में प्रान्तीय स्व॒राज्य” के स्थापना हो जाने पर भी नागरिक 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए कोई उपाय नही किया जा रहा हे 
यह भारतीय नागरिक स्वावीनता संघ (कावाशा एए 
प॥089 683 एगा०४ ) के उस 'मेनीफेस्टो' के निम्नलिखित शब्दों 
से प्रकट होता है जो उसकी ओर से लन्दन में होने वाले १७ 
अक्टूबर १६३७ के नागरिक स्वाधीनता-सम्मेलन से पढ़ा गया 
थाः--“भारतीय नागरिक स्वाधीनता संघ अखिल विश्व के 
समस्त स्वाधीनता-प्रेमियो को यह बतला देना चाहता हे कि 


लता... 
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भारत के नागरिकों के प्राथमिक अधिकारों ओर स्वाधीनता पर 
दिन-पर-दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर से भारत में राज्य 
करने वाली अनुत्तरदायी नोकरशाही द्वारा आधात और आक्र- 
मण होते रहते है ओर संघ इस बात पर जोर देना जरूरी समर- 
भता है कि ओर दूसरे सामलों की तरह नागरिक स्वाधीनता के 
विषय से भी उन प्रान्तों से अभी कोई परिवतन नही हुआ जिनमें 
गेर कॉम सी मंत्रि-संडल राज्य-संचालन कर रहे है ओर दूसरे 
प्रान्तों मे कुछ समय से थोड़ा-सा सुधार हुआ है, परंतु कॉग्र सी 
मंत्रिमंडल गवनरों ओर स्थायी “सर्विस” के अनवरत विरोध 
के कारण जनता की मॉँगों को पूरा नही कर सके ।”& लन्दन सें 
नागरिक स्वाधीनता-सम्मेलन के अवसर पर पड्रलंड के विश्व- 
विख्यात राजनीतिज्ञ ओर राजनीतिक लेखक प्रोफेसर हेराल्ड 
लास्की ने अपने सायण से कहा;--' अमेरिकन उपनिवेशों और 
आयरलंड का इतिहास यह सिद्ध करता है कि नागरिक स्वाधी- 
नता के दसन का परिणाम निकला गयृह-युद्ध ( एाशां छा )। 
तथापि इड्गलेंड के लिए यह असंभव प्रतीत होता है कि वह 
उससे यह सबक सीखे कि भारत अपनी स्वाधीनता अमेरिका 
या आयरलंड की तरह प्राप्त करेगा। यदि भारत का नवीन 
शासन-विधान ब्रिटेन की स्वाधीनता की भावना का प्रकटीकरण 
है, तो भारत दूसरे ढंग से आजादी प्राप्त कर सकेगा। भारतीय 
स्वाधीनता पर आघात यह प्रकट करता है कि ब्रिटेन भारत सें 


शासन करने के योग्य नही है ।” + 
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७--शासन-दिघान का संशोधन 


भारतीय शासन-विधान ( (0एशफाशटाई ता मितां3 ८ 
99 ) १६१६ में एक धारा इस प्रकार की थी कि १० वर्ष के 
बाद पालिसैंट एक जॉच कमीशन नियुक्त करेगी। यह कमीशन 
भारत में जाकर राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन कर शासन 
सुधार के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगा। इसके अनुसार 
सन्‌ १६४८ ६० से सायमन कमीशन (770क्षया डिक्षैपॉणाए 
0०णााड07 ) की नियुक्ति की गयी। इस कमीशन सें ७ 
अड रेज सदस्य थे । उसके अध्यक्ष सर जॉन सायसन थे । इसी 
कारण यह कमीशन 'सायसन कसीशन' के नास से असिद्ध हे। 
सायम्न रिपोर्ट से यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हे कि 
“शासन-विधान के आन्‍्तीय क्षेत्र से ऐसा पूर्ण विधान संभव हे. 
जिससे ब्रिटिश पालिसेट से नवीन अधिकार प्राप्त करने की 
आवश्यकता न हो ओर शासन-विधान का विकास होता रहे |”? 

“इसलिए यथा-संभव जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना है वह 
है ऐसे शासच-विधान की रचना करना जिससे नियत ससय 
पर संशाधन करने के लिए कोई ऐसी धारा न जोडी जाय; 
किठु उसमे स्वाभाविक विकास के लिए गुज्ञाइश हो ।”& परंतु 
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यह बड़े आश्चय की बात हे कि पार्लिमेंटरी संयुक्त कमेटी ने 
सायमन कमीशन-रिपोर्ट को टेक्स्टबुक ( ॥७४-00 ) सान- 
कर उसकी सिफारिशों के आधार पर शासन-विधान की रूप- 
रेखा निश्चय की उस कमीशन की उपरोक्त सिफारिश पर कमेटी 
ने कोई ध्यान नहीं दिया। कमेटी की राय में “उन्तको ( भार- 
तीय व आन्तीय व्यवस्थापिकाओं को ) ऐसे अधिकार ( विधान में 
संशोधन करने के अधिकार देना ) देने का प्रयत्त करना 
क्रियात्मक राजनीति नहीं हैं ।” नवीन शासन-विधान ( १६३४ ) 
के अनुसार संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ को विधान 
( (०789रपां700 ) में कोई संशोधन या परिवर्तेन करने का 
अधिकार नहीं दिया गया हे। परंतु ये व्यवस्थापक परिपनें 
कुछ मामलों में परिवत्तंन के लिए पार्लिमेंट से सिफारिश कर 
सकती हैं | पालिंमेंट को शासन-विधान मे परिवत्तेन या संशोधन 

करने का पूरा अधिकार है । 
भारतीय व्यवस्थथपक को विधान में संशोधन करने का 
अधिकार नहीं है। परंतु 
लए संघीय व्यवस्थापक सभा 
विधान में सशाधन या आन्तीय व्यवस्थापक 
सभा कुछ निर्दिष्ट विषयों के 


संबंध में निम्न प्रकार से अपनी सिफारिश पारलिंमैंट में भेज 
सकती हैेः-- 


१--इस धारा की शर्तों के अनुसार यदि संघीय व्यवस्थापिका 
या कोई श्रान्तीय व्यवस्थापिका अपने प्रत्येक चेस्‍्बर में संत्रि-मंडल 


भारतीय व्यवस्थापिका और 
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की ओर से मंत्री ( )४05037 ) द्वारा शासन-विधान में अथवा 
कोसिल आइडरो सें कोई संशोधन करनेवाला प्रस्ताव स्वीकार 
करे ओर इसी प्रकार प्रस्ताव द्वारा यह गवनर-जनरल या गवनर 
को इस आशय से भेजने की प्राथंना की जाय कि यह प्रस्ताव 
बव्रिटिश-सम्राद की सेवा में इसलिए भेज दिया जाय कि वह 
उसे पार्लिनेट से भेज्ञ दे तो भारत संत्री उस प्रस्ताव के पार्लिमेंट 
में भेजे जाने के ६ सात की अज्बि के भीतर उस काय के 
विषय से एक वक्तव्य देगे जिसे वह उस संबंध में करना 
चाहते हों । 

भारत-मंत्री के पास ऐसे ग्रस्ताव भेजते समय गवनर-जनरल 
या गवनेर उसके साथ अपना एक वह्तज्य प्रस्तावित संशोधन के 
संबंध में भेजेगे ज्ञिनसे वे अपनी सिज्ञी राय प्रकट करेगे और 
खल्प -सत के विचारों के संबंध से वे अपनी रिपोर्ट सी भारत- 
मंत्री के पास भेजेगे । 

| कत्तव्यो रे र-जनरः गवः 

इन कत्तव्यो का पालन करते समय गवनर-जनरतल या गव- 

मेर स्वेच्छानुसार ( 70 एां5 ताइड-४07 ) कार्य करेगा ।” 


२--निन्नलिखित विषयो मे संशोधन करने के लिए व्यवस्था- 
पक अपनी सिफारिश भेज सकेगेः+-- 

८( १ ) संघीय व्यवस्थापक के चेम्बरों का संगठन, निर्वाचन 
या सदस्यों की योग्यता; परंतु राज्य-परिषद्‌ ( 00पराथों 0 
50829 ) और संघीय-परिषद्‌ ( म€्तशग 35 श्र ) के 
सदस्यों के अनुपात अथवा त्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों के 
सदस्यो के अज्ुपात सें परिवततन करने वाला कोई प्रस्ताव पास न 
हो सकेगा ।”? 
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८ (२) प्रान्तीय व्यवस्थापिका में चेस्बरो की संख्या, संग- 
ठन, निर्वाचन या 'सदस्यो की योग्यता । 

“(३ ) सखियो के संबंध में मताधिकार के लिए उच्च-शिक्षा 
संबंधी योग्यता के स्थान मे साक्षरता ( 0000५ ) रखी जाय 
या ख्रियो को निषोचन-सूची से बिना आवेदस-पत्र रिये ही 
लिख लिया जायगा । 

४( ७) सतदाता की योग्यताओ के संबंध में | 

मर्यादित सीसा के अंतर्गत सारतीय व्यवृस्थापिका परिषदों 

को शासन-विधान के संशोधन के संबंध में जो 

पतिफारिशा अस्तावों सिफारिशी प्रस्ताव पास करने का अधिकार 

पर ग्रातिबध दिया गया हे, उस पर एक बड़ा पतिबंध 

लगा दिया है। उपरोक्त संशोधनों मे से (२) 

को छोड़ और कोई भी संशोधन १० बे से पूर्व श्रस्तुत नही किया 

जा सकेगा परंतु परिपद्‌ सम्राट (78 ॥॥७]0807न7-007ए7०)) 

को प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पूब या बाद में, उपरोक्त 

संशोधन करने का अधिकार होगा । अतः यह बिलकुल प्रत्यक्ष 

है कि नवीन शासन-विधान में भारतीय व्यवस्थापिका को परि- 
वतन करने का बिलकुल भी अधिकार नही हे । 


पार्लिमेटरी कमेटी ने यह सिफारिश की कि शासन-विधान 
हि ०... को (77]88080 ) बनाने के लिए यह आवश्यक 
कॉसिंल-आडउर है कि ब्रिटिश सरकार को कुछ अधिकार 
द्वारा संशोधन सौंप दिये जाये जिससे वह आर्डर इन कौंसिल 

ह्वारा आवश्यक संशोधन कर सके; परंतु 
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पार्लिमैंट का नियंत्रण बराबर रहे | ये कोसिल आदर दो प्रकार 
के होते हैं प्रथम वर्ग में वे आडेर आते हैं जो राज्य-प्रबंध- 
“संबंधी सासलो से संबंध रखते है जेसे गवर्नेर-जनरल, गवर्नर, 
चीफ जस्टिस, हाईकोंट-जज आदि के बेतन, भत्ते तथा पेशन 
(आदि दूसरे वर्ग मे विविधि प्रकार के आडेर है। जैसे आयकर 
का प्रान्तीय भाग, देशी राज्यो द्वारा संघीय-शासन को कर, 
'अथक प्रदेश, संघीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सतदाताओ 
की योग्यताएँ, निवाचन-पद्धति, निवाचन-क्षेत्रो की सीमा। जो 
आ(डेर-इन-कोसिल बनाये जायेंगे, उनके ड्राफ्ट पार्लिसेठ की 
स्वीकृति के लिए पेश किये जायेंगे । 


इस नवीन शासन-विधान का यह एक सबसे बड़ा दोष है 
कि इससें परिवतेन करने का अधिकार भारतीय व्यवस्थापिका 
को नहीं दिया गया है। पार्लिमैट के कानून ( ७ ) या त्रिटिश- 
सरकार के कोसिल आउेर ही इसमे जब चाहे जेसे संशोधन कर 
सकते है। उनके माग में कोई बाधा नही हे। वे चाहे तो ऐसा 
संशोधन भी कर सकते है जिससे भारतीय प्रान्तो को दिया गया 
“प्रान्तीय स्व॒राज्य' भी वापस ले लिया जाय | 


अध्याय २ 
ग्रान्तीय स्व॒राज्य 


“-->लेलेलेत--++ 


[०] 


काययकारिणी 


१--गवनेर 


नवीन भारतीय शासन विधान के दो भाग हैं; प्रथम भाग 

है अखिल भारतीय संघ (#]] [7009 ॥706७ 

गवर्नर के प्रान्त ॥४४०)) और दूसरा भाग हे प्रान्तीय स्वराज्य | 

अखिल भारतीय संघ की स्थापिना कब होगी, 

यह नहीं कहा जा सकता । उसके दूसरे भाग प्ान्तीय स्व॒राज्य 

की स्थापना १ अप्रैल सन्‌ १६३७ को हो चुकी है। नवीन-शासन 

विधान के अनुसार निम्न लिखित ११ प्रान्त गवनेर के प्रान्त 
कहलाते है+-- 

(१) बंगाल प्रेसीडेंसी (२) बस्बई प्रेसीडेंसी (३) मद्रास 
प्रेसीडेंसी (४ ) संयुक्त-प्रान्त, ( ४) पंजाब प्रान्त (६) विहार 
प्रान्त (७ ) मध्य प्रान्त (5८) आसामस प्रान्त ( ६ ) उड़ीसा प्रान्त 
(१०) सिन्ध प्रान्त ओर ( ११ ) सीसा-प्रान्त । ६ प्रान्त तो पहले 
से मौजूद थे; नवीन-शासन विधान ने उड़ीसा और सिंध के दो 
नवीन प्रान्तों की रचना की हे । 

छ 
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इनके अतिरिक्त मिम्न लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नर के प्रान्त 
028 होगे । इन प्रान्तो का शासन-प्रबंध चीफ-कमि- 
चाफ़ कामरनर (पर द्वारा गवेनर-जनरल के आधीन होगा। 
के गरत्त चीफ-कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नेर-जनरल हारा 
की जायगी । ( १ ) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (२ ) 

देहली (३ ) अजमेर-मेरबाड़ ( ४ ) छुगे ( £ ) अन्दसान निकोवर 
ह्वीप (६) पन्‍्थ पिलोदा | अब तक अद्न का शासन श्रबंध भारत 
सरकार के अधीन था | कितु अब वह भारत से प्थक्‌ कर दिया 
गया हे । इसी प्रकार त्रह्मा भी भारत से प्रथक्‌ कर दिया गया है । 


नवीन शासन विधान (१६३४ ) की धारा ४८(१)क 
५ अलुसार प्रान्त के गवनर की नियुक्ति, 'रायत्न 
गवनर साइन मेनुअल' के अन्तगंत्त ब्रिटिश राजा द्वारा 

की जायगी। 
प्रान्त की काय-कारिणी सत्ता का प्रयोग ब्रिटिश राजा 
की ओर से गवनेर करेगा। इस सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अफसरो द्वारा किया जायगा | 


अब तक गवनर सामानन्‍्यतया ४ साल तक के लिए नियुक्त 
ह होते रहे हे ओर सन्‌ १६२४ से गवनरों को इस 
गवनरों का ४ साल की अवधि में ४ महीने का अवकाश- 
नियक्ति.. थ्रहण करने का अधिकार है। ब्रिटिश शासन- 

हे विधान की यह एक प्रकार से वैधानिक प्रथा 
(0०7ए७7४०४) है कि ब्रिटिश राजा गवर्नर-जनरल की नियुक्ति 
ब्रिटिश प्रधान-संत्री के परामश से४ओर प्रेसीडेन्सी के गवनर की 
नियुक्ति भारत-मंत्री के परामशे से करता है। प्रान्त के गवनेर की 
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नियुक्ति करते समय गवनर-जनरल के परामश पर ध्यान दिया जाता 
है। भारत मे जो गवनर नियुक्त किये जाते हैं, वे दो भागो मे बाँटे 
जा सकते हैः--( १ ) त्रिटिश नेता ओर राजनीतिज्ञ ( २) भार- 
त्तीय सिविल-सर्विस के अनुभवी सद॒स्य । प्रथम ्रणी के गवनर 
प्रेसीडेन्सी मे नियुक्त किये जाते हैं ओर दूसरी श्रेणी के गवर्नर 
प्रान्तो में । अब तक भारत क प्रान्ती के गवनर, लाडे सिनहा को 
छोड़ कर अद्वरंज ही नियुक्त किये जाते रहे है । भारतीय लोकसमत 
वर्षों से गवरनर-पद के भारतीयकरण के लिए प्रयक्षशील रहा है । 
भारतीय लोकमत 'सिविल सर्विस” के सदस्यों को गव्ेर के पद 
पर नियुक्त किये जाने का सबंदा विराधी रहा है| 
गवनर प्ार्न्त।य-शासन कं प्रति उत्तरदायी उसी समय हो 
सकते है ज्ञव कि उनकी नियुक्ति पर प्रान्त का नियंत्रण हो | 
आस्टलियन कॉमन बेल्थ से गवनंर की नियक्ति प्रान्तीय-ब्यव- 
स्थापिका अथवा प्रान्तीय उत्तरदायी शासच ( (809॥फ%7 4४ ) 
द्वारा की जाती 6 । 'आयरिश-फ्री-स्टट से गवनेर के पद क लिए 
चुनाव किया जाता है | संयुक्त-राप्ट्र अमेरिका से भी राष्ट्रपति 
(28०चर्ग .ए ) का चुसाव प्रति चौथ वप किया जाता ३ | इसी 
प्रकार भारत के प्रान्तीय गवनेर की मियक्ति पर जनता का 
नियंत्रण हो सक ता यह संभव ह कि वह प्रान्तीय-शासन प्रबंध 
के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हा सझ्या-पालिसेंट के 
प्रति नहीं । 
गवनर की कारय-झारिणी सत्ता सचसे अधिक्न महत्वपूर्ण मे 
५ विधान की धारा ४० के अनुसार गयबनेर को 
कांवे- एक सन्रिन्मंडल् की निय्घ्ति करने का अधि- 
कारस्णो-सत्ता झार हे। मंत्रि-्मंडल का छाय प्रान्तोच-णासमन 
विषय से गदर का परामणश दना 


707 है 
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शासन-कार्य में सहायता देना ( शंते शय6 84058 ) है। गवनेर 

च्के काय-कारिणी कार्यों ( 75००ए४ए८७ ४०४073 ) को तीन भागों. ५ 
में वॉठा जा सकता हैः--( १ ) मंत्रि-संडल के परामश से कार्ये 
करना (२) अपमसे व्यक्तियत्त-निरंय (पा जिह_ गापाीएतेपढों 
7ंपत१8७77976 ) के अनुसार काय करना । (३ ) पूर्ण स्वेच्छा से 
कार्य करता (70 |73 506 त507+०॥ ) | इनके अतिरिक्त एक 
चौथी श्रेणी भी है जिसके अन्तर्गत वे काये हैं जिन्हे संत्रि-मंडल 

से परामशे करने के वाद गवर्नर पूर्ण स्वेच्जा से करेगा । 

१ -मंत्रि-पंडल के परामर्श से कायम वन मंत्रि-मंड्ल 
के परामर्श से जो कार्य करेगा उनझी संख्या सबसे अधिक है। 
वे कार्य केसे हैं, ओर मंत्रि-संडल को परामशे देने का अधिकार 
किन-किन सामलो में हे इसका विवेचन अथक्‌ अध्याय से 
किया जायगा | 

0 तेच्छापूर्ण [कर 0 
२-गयवर्नर के स्वेच् अधिकार और कार्य--सन्न 
लिखित सासलों मे गवनर को मंत्रि-मंडल से परासशे लेने की आव- 
श्यकता नही है, वह स्वयं स्पेच्छानुसार काय कर सकता है'-- 

(१) वह मंत्रि-मंडल के अधिवेशनो का समापतित्व ग्रहण 
करेगा | घारा ४० 

(२) उसे यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई विषय 
गवनेर के विशेषाधिकार के अन्तगत है या नही । 

(३) उसे मंत्रियों की नियुक्ति व पद-च्युत करने का अधिकार 
है। जब तक व्यवस्थापिक्ा उनका वेतन निर्धारित न करे, 
तब तक गवनर नियत कर सकता है । ५४१-( ५) धारा 

(४) कानून द्वारा स्थापित शासन के विनाश के उद्देश से किये 
गये हिसात्मक कार्यो को रोकने के लिए गवनर यह 
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आदेश दे सकता है कि कुछ विशेष कार्यों को वह स्वयं 
करेगा । इस कार्य के लिए वह किसी भी 'आफीसियल!' 
को व्यवस्थापिका परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त कर सकेगा, 
उसे सदस्य की हैसियत से सब अधिकार प्राप्त होगे । 


(४ ) उपरोक्त प्रकार के हिसात्मक अपराधों के संबंध जो सचना 
'रिकाड' सुरक्षित होगा, वह पुलिस के किसी सदस्य 
छारा पुलिस के किसी दूसरे सदस्य के सामने प्रकट नही 
किया जायगा। इन्स्पेक्टर-जनरल या पुलिस कमिश्नर 
के आदेश से ऐसा किया जा सकेगा। ऐसी सचना या 
(रिकार्ड! किसी अन्य व्यक्ति ( जिससें पुलिस-विभाग का 
मंत्री ( 2(क्‍775067 ) भी सम्मलित है ) को गवनर के 
आदेश के बिना नहीं बतलाया जायगा। इस संबंध में 
गवनर नियस बनायेगा । धारा £८ 
(६ ) निम्न लिखित नियस बनाना;--- 
(2) सरकार के आडेर! तथा अन्य कागजातो को प्रमाणित 
( &ए४४७४४४८७॥७ ) करने के नियम । 
(१0) प्रान्तीय सरकार के काय-संचालन के नियम । 
(१४) मंत्रि-मंडल के सदस्यों में का्य-विभा जन के नियम । 
(:०) इन उपरोक्त नियसों में ये भी नियम सम्मलित होगे 
कि मंत्री ( धा्मा8४8" ) और सेक्रटरी प्रान्तीय- 
सरकार के संबंध की समस्त सचनाएं गवेनर के पास 
भेजेंगे । यदि किसी मामले में गवंनर के “विशेष 
उत्तरदायित्वो' से संबंध हो, तो मंत्री को उसे गवनर 
के सामने पेश करना और सेक्रेटरी को मंत्री और 
गवनर के सामने पेश करना चाहिये । धारा ५६ 
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(७) व्यवस्थपिका के अधिवेशन निमंत्रित करना और उसके 
अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित ( 7?070808 ) 
करना । धारा ६२ 


(८ ) व्यवस्थापिका से भाषण देना । ६३. 


( ६ ) किसी विल के संबंध मे, जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
कप लीक । ० 
के किसी चेम्बर के सासने प्रस्तुत हो, संदेश ( १(७४5७४७5 ) 
भेजना । 


(१० ) प्रान्तीय व्यवृस्थापिका सभा का सदस्य बनने के लिए 
किसी व्यक्ति की अयोग्यवाओ का निवारण करना। 
धारा ६६ 


(११ ) यदि कोई बिल गवनेर की राय मे उसके विशेष उत्तरदा- 
यित्यो की पूर्ति अथवा उसके संबंध में अथ-नीति 
( ए77७7०७ ) से सम्पेक रखता हे, तो वह दोनो चेम्बरों 
की संयुक्त बेठक आमंत्रित करेगा । धारा ७४ 


(१२ ) प्रान्तीय-व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत बिल को (3 ) 
स्वीकार करना, (॥ ) अस्वीकार करना, (॥7 ) गवनर- 
जनरल के विचारारथ सुरक्षित रखनाधया (९) ) अपने 
इस सन्देश के साथ कि बिल पर पुर्नेविचार किया जाय, 
विल को वापस भेज देना | धारा ७४ 


(१३) प्रस्तावित व्यय उस श्रेणी के अन्तर्गत है जिसपर ठ्यव- 
35 छल [कर 
स्थापिका सभा अपनी राय दे सकती हे अथवा नहीं-- 
र 
इसका निणणंय करना । धारा ७८ 


(१४ ) व्यवस्थापिका परिषद्‌ या कोसिल की कार्यवाही के संचा- 
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लन के लिए अध्यक्ष से परामर्श लेने के बाद नियम 
बनाना ।& धारा ८४ 
(१४ ) यह आदेश करना कि उस तिल. वाक्यांश या संशोधन के 


विषय से आगे और कोई कारयवाही नहीं की जायगी 
(रे हा गे 
जिसको गचनेर-जनरल ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि 








$9 इस धारा के अ्रन्तगंत निम्न लिखित नियम बनाये जाँयगे:-- 

१--गर्वनर के उन कार्या के संबंध से जिन्हे वह आत्म-निर्णय या 
स्वेच्छानुसार करेगा। 

२--नियत समय के भीतर उ्यवस्थापिका सभा की आर्थिक कार्य- 
दवाही को समाप्त करना | 

३--देशी रियाखत संबंधी किसी मासले पर वहस करने या प्रश्न 
करने के संबंध से रुकावद | यदि गवनर की राय में ऐपा मामला प्रान्तीय 
सरकर के हितों से अथवा प्रान्त की ब्रिटिश प्रज्ञा के हितों से संबंध रखता 
हो, तो गवनर ऐसी चहस या प्रश्नो के ल्षिए अपनी सस्सति दें देगा । 

४--ब्रिटिश राजा या गवनर-जनरल तथा चिदेशी राज्य या राज- 
कुमार के संबंध के विषय में चहस या प्रश्नों की रुकावट | यदि गवर्नर 
सम्मति दे दे, तो वहस की और प्रश्न पूछे जा सकेंगे । 

४--किसी कबीलो के प्रदेश ( गातर७]) 97.9% ) के राज्य-प्रबंध या 
प्रथक्‌ प्रदेश के शासन प्रबंध के विषय सें प्रश्न पूछुना या वहस करता | 
उसके चजट पर वहस नहीं हो सकेगी । 

६--किसी देशी राज्य के नरेश ,के व्यक्तिगत आचरण के संबंध में 
प्रश्न या चहस | 


७--दोनों चेम्बरों की संयुक्र बेठक के लिए नियम | 
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मा 


वह बिल, वाक्यांश या संशोधन शान्ति-स्थापन संबंधी 
विशेष उत्तरदायित्व पर प्रभाव डालेगा । धारा ८९ 


(१६ ) अपने उत्तरदायित्वो की पूर्ति के लिए आर्डीनिस” जारी 
करना । धारा ८६ 

(१७ ) गवनेर के कानून ( 007श7०"”४ 4७ ) का निर्माण 
करना । घारा ६० 

(१८) प्रान्त के प्थक्‌-प्रदेश के सुशासन के लिए रेगूलेश्न 
बनाना । घारा ६२ 


( १६ ) शासन-विधान के स्थगित करने के लिए घोषणा प्रकाशित 
करना | धारा ६३ 


(२० ) स्टाफ (5०0 ०७70 509 ) के लिए नियुक्ति वेतन, 
भत्ता आदि। घारा ३०४ 

हू अधिकारो की सम्पूर्ण सूची नहीं है । हमने केवल प्रमुख 
अधिकारो की सूची दे दी है। इन अधिकारो की सची के अध्य- 
यन से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि इनके कारण मंत्रि- 
मंडल के काय बड़े मर्यादित हो गये है । काय-कारिय 
( ४०८एाए४ )'ही नही व्यवस्थापिका ([.०४75]9&8ए6) संबंधी 
कार्यों मे गवनर सर्व-शक्तिशाली है। अनेको ऐसे महत्वपूर्ण 
विषय है जिनके संबंध से मंत्रि-संडल द्वारा व्यवस्थापिका-परिषद्‌ू 
में कोइ मशविदा, श्रस्तावं, बिल या प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता । 


३-गवर्नर के कार्य व अधिकार जिन्हें वह आत्म-निर्णय 
के अनुसार करेगा;---निम्नलिखित मामलों मे गवनेर संत्रि- 
मंडल से परामश लेगा, किन्तु यदि वह मंत्रि-संडल की सम्मति से 
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सहमत न हो तो आवश्यकता होने पर वह मंत्रि-मंडल की 
सम्मति के विरुद्ध भी काये कर सकेगा+--इनमें सबसे प्रमुख 
“विशेष उत्तरदायित्व! निम्न प्रकार हैं 


धारा ५२ (१)-- » ) प्रान्त या उसके किसी भाग की शान्ति व 
व्यवस्था के लिए किसी खतरे का अवरोध । 

(४४) अल्प-संख्यक जातियों के बेध हितों का 
संरक्षण । 

(४४) शासन-विधान द्वारा पब्लिक सर्विस! के 
किसी सदस्य अथवा उसके आश्रित के 
लिये सुरक्षित अधिकारों और उनके बेध 
हितो की रक्ता । 

(१०) शासन-विधान के भाग ४ अध्याय ३ की 
धाराओं के उद्दश की पूर्ति । 

(० ) प्रथक्‌ प्रदेशों (#56ए660 ७8988 ) के 
सुशासन ओर शान्ति के लिए व्यवस्था । 

(४०) देशी रियासतों के हितों ओर उनके नरेशों 
के अधिकारो व पद-गोरव की रक्ता । 

(७४४) शासन-विधान के भाग ६ के अन्तर्गत गवरनेर- 
जनरल द्वारा निकाली गयी आज्षञाओं का 
पालन । 

(२ ) मध्य-प्रान्त व बरार के गवनेर का यह विशेष उत्तरदायित्व 

प होगा कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि प्रान्त की 
आय का यथेष्ट भाग बरार के लाभ के लिए व्यय हो । जिनः 

प्रान्तों में प्रथक्‌ प्रदेश सम्मलित है, उनके गवर्नरों का 


श्प & नवीन भारतीय शासन-विधान #& 


नगरी जिन ननकल नी जीन जीन जीने क्‍ननननभरननगरपगभगतभ--2त>नमनम 
मर 


यह विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वे उनका शासन उचित 
ढंग से करे | सिन्ध के गवनेर का यह विशेष उत्तरदायित्व 
होगा कि वह लायडबॉध ओर नहर-योजना का उचित 
शासन-प्रबंध करे । 

(३ ) एडब्रोकेट-जनरल की नियुक्ति । धारा ४५ 

(४ ) पुलिस के संबध में नियम बनाना या नियसो में संशोधन 
करना । धारा ४६ 

(४) जो व्यक्ति प्रान्तीय ओर संघीय व्यवस्थापिका सभाओं 
का सदस्य चुन लिया गया है. उसकी एक 'सीठ' को रिक्त 
घोषित करना । धारा ६८ ( २) 

(६ ) वे समस्त रेशुलेशन (नियम ) जो किसी संघीय या 
प्रान्तीय कानून के अन्तर्गत किसी उद्देश के लिए व्यावसा- 
यिक या 'टेकनीकल' योग्यताओ के संबंध में बनाये जायगे 
अथवा जो किसी पद, व्यवसाय, व्यापार के ग्रहण करने 
के संबंध मे कोई अयोग्यता, प्रतिबंध या शत लगायेंगे, 
तो उनके लागू होने से ४ मास पूर्व वे प्रकाशित कर दिये 
जायेंगे, यदि प्रकाशित होने के दो मास के भीतर किसी 
ऐसे नियम के विरुद्ध शिक्रायत की गयी और वह शिकायत 
ठीक हुईं, तो गवनेर या गवर्नेर-जनरल उसे रद्द कर देगा | 
धारा ११६ (३) 

( ७ ) गवनर यह नियम बनायगा कि जो धन प्रान्त की आय के 
संबंध मे प्राप्त होगा वह प्रान्त के राज्य-कोष ( 76 
80007 ) में अदा किया जायेगा। घारा १४१ (१) 

(८) हाई-कोटे के राज्य-प्रबंध-संबंधी खच ( जिनमें कोट के 
अफसपरो व नोकरो के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सम्मिलित 
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हैँ) और कोट के जजों के वेतन और भत्ते प्रान्त की आय 
से अदा किए जायेंगे । धारा २२८ ( १ ) 


(६ ) तथाकथित सुरक्षित जगहों के लिए नियुक्तियाँ प्रान्त के 
गवनर हारा होंगी । धारा २४६ ( २) 

(१०) भारत-मंत्री द्वारा सिविज्ञ सर्विस में नियुक्त किए गये 
सदस्य की पदोन्नति, तीन मास के अवकाश-प्रहण का 
अआउडेर' या किसी पद से मुअत्तिली का आडेर गवनर 
द्वारा दिया जायगा | धारा २४७ ( २) 


( ११ ) यदि ऐसा व्यक्ति झुअत्तिल कर दिया गया. तो मुअत्तिली 
की अवधि में उसका वेतन उससे कस नहीं किया जायगा 
जितना गवनर नियत करेगा | धारा २४७ ( ३ ) 

(१२ ) ऐसे व्यक्ति को दंड देनावाला आडेर गवनेर द्वारा ही 
दिया जायगा | 

सा १६३७ के अन्तिम सप्ताह में ६ कांग्रेसी प्रान्तों के 
कांग्र स-दलो के नेताओ को उन प्रान्तों के 
गवनर के विशे- गबनेंरो ने मंत्रि-संडल निर्माण करने मे सहा- 
पाधिकारों पर यता देने के लिए निमंत्रण भेजे । नेताओं ओर 
लाए जटलैंड ओर गवनेरों में परस्पर विचार-विनिसय 
हुआ। कांग्र स ने पद ग्रहण के लिए आश्वासन 

की शर्त रखी थी । उस पर गवनरों से काफी बहस हुई | अन्त 
में गवनरों ने यह शत स्वीकार नहीं की । फलतः कांग्रेस-दत्न ने 

मंत्रि-संडल निर्मोण करना अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त ६ 

आन्तों मे कांग्रेस-दल का बहुमत है। अतः यह स्वथा वेधानिक 
है कि इस दल का मंत्रि-मंडल बनाया जाय । परंतु आश्वासन 
की शत के कारण कांग्रेसी मंत्रि-मंडल निसोण न हो सका। 


१४0४ 


के 
है 
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भारत में, प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पू ही वैधानिक संकट 
( 007४म्रांपाणाशं ०7०४४ ) उत्पन्न हो गया। हाउस आफ 
कामन्स मे भारत-मंत्री लाडे जटलेड ने ८ अग्नेल सन्‌ १६३७ को 
भारत की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में लाड 
जटलेण्ड ने गवनेर के विशेष उत्तरदायित्वों पर अपने विचार 
प्रकट किये है :-- 

& - ** 'समम्त आन्तियों का निवारण करने के लिए, सन्देह 
से परे, यह बांछनीय है कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि गवनेरों 
से जो सॉग की गई है, वह ऐसी है कि शासन-विधान मे संशो- 
धन किये बिना स्वीकार नही की जा सकती | सबसे सीधा मास 
तो यह है कि एक उदाहरण पर विचार किया जाय जिससे 
आपको उस स्थिति का ज्ञान हो जायगा, जो माँगे हुए आश्वा- 
सनो के दिये जाने पर उत्पन्न हो जायगी। यह आपको याद 
होगा कि शासन-विधान की घाय ४२ के अन्तगंत अल्प-संख्यक 
जातियो के वेध हितो के संरक्षण के लिए कुछेक विशेष संरक्षण 
( 5966-809/'त3 ) हे; ओर जहाँ तक ऐसे किसी विशेष उत्तर- 
दायित्व का संबंध है, उसे अपने कार्यों का संपादन करने में 
अपने व्यक्तिगत निर्णय (॥)कएवेणक्ा गेंपवें97797 ) ओर 
स्वतंत्र मति का अनुसरण करना चाहिये ।'*"" अब हमे एक 
उदाहरण द्वारा यह कल्पना करनी चाहिये कि किसी प्रान्त में 
जिसमें हिन्दुओ का बहुमत है या किसी प्रान्त मे जिसमे झुसल- 
मानों का बहुमत हे, मंत्रि-मंडल ने ऐसे किसी कार्य का प्रस्ताव 
किया जिसका प्रभाव यह हा' कि जिस प्रान्त मे हिन्दू बहुमत में 
हो वहाँ मुसलमानो ओर जिस ग्रान्त मे मुसलमानों का बहुमत 
हो वहाँ हिन्दुओ के स्कूलो की संख्या कम हो जाय । उनका (मंत्रि- 
मंडलका) काये कांग्रेस प्रस्ताव के अन्तगत स्पष्टतः होगा; कारण कि 


#& प्रान्तीय स्व॒राज्य & ६१ 





इस प्रकार का प्रस्ताव करना बिल्कुल वेधानिक और उचित होगा 
ओर व्यवस्थापिका परिपद्‌ भी ऐसा :कानून बना सकती है 
अतः यह काय मंत्रि-मंडल के लिए बेधानिक कार्यों ( 0008#60 
8079 &०७४९7४०४ ) की सीसा में रहेगा | यही कारण हे कि 
इस तथ्य को अनुभव करके कि शासन-विधान के अन्तगंत णंसा 
काय संभव हे, पार्लिमेंट ने शासन-विधान से संरक्षणों को स्थान 
दिया; इसके अनुसार गवनरो पर विशेष उत्तरदायित्व लादे गये | 
“* परंतु यदि उसने ( गवनेर ने ) कांग्रेस की इच्छानुसार 
आश्वासन दे दिया, तों फिर वह अपने व्यक्तिगत-निणय के 
अनुसार कार्य नहीं कर सकेगा; कारण कि वह उन उत्तरदायित्वों 
को पूरा करने मे अशक्त रहेगा जिन्हे उसे पूरा करना चाहिय। 
मुझे आशा है कि सेंने इस उदाहरण ए्‌ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
है कि गवनर शासन-विधान के अन्तगंत ( फाणिााओ शी8 (0- 
ए०07 06 #8 000576ए६07 ) आश्वासन नहीं दे सकता भोर 
महात्सा गान्धी इस भूल में है क्रि चह द सकता हैं ।”& 
श्रीयत जे० एच० मोर्गन ने यह सम्मति दी है कि सवनर- 
जनरल के स्वेच्छापूर्ण अधिकार शासन-विधान 
ज० एच० मायत में संशाधन किय त्रिना विनष्ठ किये जा सकते 
के विचार | मि० सोसेन ने आस्ट लिया के शासन- 
विधान के इतिहास से उदाहरण उदथ॒त किये हैं 
खोर यह कदा है भारतीय शासन-विधान का संशाधन किय चिना 
ही संरत्तणु दूर किये जग सकने हें। वद यह कहते हे कि भारत- 


जे कल “5 नम नर न्ज ना अीा हमे वलडनस#न्‍ 


€ भारत में वेघानिक संफुद- खेसक रशामनारायण विादयवेन्दा 
98 +ै. /, 3. दिश्बसिन्त ( सासिक्न पद्र ) कबल्लकता पृ० $११-३ 
मई सन १३३७ है 
सश सन्‌ $<2७ ६6 
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मंत्री की ओर से गबनर जनरल के लिए इस आशय का एक 
साधारण संदेश ( 7)09/90) ) कि गवर्नर-जनरल को अपने 
मत से कार्य मंत्रियों के परामश पर करना चाहिए। भारतीय 
शासन-विधान में संशोधन किये बिना संरक्षण धूर किये जा 
सकते है।+ 
श्री राजगोपालाचाय । ४ अग्नेल १६३७ ई० के चक्कठ्य 
«_.. .. से कहा ह४-- जो कुछ हम चाहते है वह यह 
गवनर के विशेषा- & बड्ि गवनेर यह कद सकते है कि हस इस्त- 
घिकारों पर श्री क्षेप के अधिकारो का प्रयोग नहीं करेगे, तो 
राजभोपाल्ाचार्य हमे पद-प्रहणु करना चाहिये । यदि गवर्नर को 
किसी मामले मे यह अनुभव हो कि मंत्रि-मंडल 
ग़ल्नत मार्ग पर है और इतने ग्रल्त मार्ग पर कि उसे हस्तक्षेप 
करना चाहिये, तो गवनर को व्यवस्थापिक्ा परिपद्‌ भंग कर देनी 
चाहिये अथवा मंत्रि-मंडल को पद-च्युत कर देना चाहिये । 
कहने का तात्पय यह हे कि उसे ग्रान्तीय शासन-क्षेत्र मे यह 
समभ लेना चाहिये कि हस्तज्ञेप का अथ है निर्वाचको की अपील 
पर मंत्रि संडल का परिवर्तेत। हस शासन-विधान का संशोधन 
नहीं चाहते और न कोई कानूनी (2079"8०) इकरार चाहते है । 
हम तो एक बेघानिक प्रथा "( (0079#/ए7079 ००7ए०मंगणा ) 
प्रतिष्ठित करना चाहते है । इन संरक्षणो मे गबनरों को जिस 
स्वेच्छालुसार अधिकारों का प्रयोग करने का आदेश किया गया 
है, वह न्यायाधीश की स्वेच्छा (7ंप्रधाणकक ताइछा ०४07 ) 
नही है, प्रत्युत राजनीतिक स्वेच्छा है, जिसे, सर तेजबहादुर 
सम्र_ तथा दूसरा प्रत्येक्र वकील यह स्त्रीकार करता हैं कि वेधानिक 





+ देखिये श्री राजगोपालाचार्य का € अग्रेल् १६३७ हैं० का वक़व्य | 


& प्रान्तीय स्वराज्य # ह््द्टे 


प्रथा ( 0005&#४6ए70ाश 207ए०४४०० ) द्वारा अवरुद्ध या 
$ मसर्यादित किया जा सकता है ।” 


“ये कागजात ( शासन-विधान ओर शासनादेश ) निः्स्सन्देह 
यह्‌ स्पष्ट कर देते है कि प्रान्तीय स्वराज्य 
लाड ल्नालथगा कू अंतर्गत, उन सब सामलो में जो संत्रि- 
के विचार मडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है, जिनमे 
अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, सर्विस 
आदि सम्मिलित है, गवर्नर समान्यतया अपने अधिफारों के 
प्रयोग में अपने मंत्रियों के परामश से काय करेगा और वे संत्री 
पालिसेंट क प्रति उत्तरदायी न होगे, किन्तु वे प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ के ग्रति उत्तरदायी होगे । इस नियम के अपवाद 
कुछ विशेष नियत और स्पष्ट सामलो में हें। इनमे से सबसे 
प्रमुख प्रान्त या उसके एक भाग की शान्ति व व्यवस्था के लिए 
खतरे का अवरोध, अल्प-संख्यक जातियों के बंध हितों का 
संरक्षण ओर सर्विस के सदस्यो व उनके आश्रितों को शासन- 
विधान द्वारा प्रदान किये हुए अधिकारों व उनक वध हितो का 
संरक्षण है ।*. ये विशेष उत्तरदायित्व, जेसा कि मेने कहा 
है, यथा-संभव सीमित क्षेत्र से है| वे इतने सीमित हैं कि गवर्नर 
हर समय अपने मंत्रियों को साथ लेकर ही कार्य करेगा और 
मंत्रि-संडल के उत्तरदायित्वों के दूसरे ज्षेत्र में वह (सम्मति ) 
आदेशात्मक ( )70०7908005 ) होगी चाह भले दी गवनेर का 
यह विचार हो कि जिन परिस्थितियों में परामशं दिया गया है 
परामश उचित नहीं है । 


“सन यह उल्लेख कर दिया हैं कि संत्री गवनर को शासन 
( 4.४८ ५४४१ ) के ससस्त क्षेत्र में परामर्श दने का अधिकार 


जा 
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रखते हैं । इसमें विशेष उत्तरदायित्व का क्षेत्र भी सम्मिलित है । 
मंत्री खवर्नेर को जो परामश देंगे, चाहे वह उन सासलो पर दिया 
गया हो जो विशेष उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हों 
यथा बाहर, उसके लिए वे व्यवस्थापिका-परिपदू के प्रति उत्तरदायी 
होगे। ऐसे समस्त मामलो में जिनमे उसे विशेष रूप से अपने 
आत्म-निर्णय ( छताएतिपक 77्887097 ) के प्रयोग की 
आवश्यकता नही है, यह गवनेर के लिए आवश्यक है कि वह 
संत्रियो के परासश को स्वीकार करे । अपने विशेष उत्तरदायित्वों 
के सीमित क्षेत्र के अन्दर गवनेर प्रत्यक्षतः पार्लिमैंट के प्रति 
उत्तरदायी है, चाहे वह ,संत्रियों के परासशे को स्वीकार करे 
अथवा अस्वीकार ।?#& 


उपरोक्त विवेचन से यह सर्वथा स्पष्ट है कि गवर्नर अपने 
विशेषाधिकारो के प्रयोग के समय मंत्रियों के परामर्श को स्वीकार 
करने के लिए वाध्य नही है। काय-कारिणी के दो भागों का 
दो विभिन्न व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होना भी 
यह बे करता है कि भारतीय-संत्री की स्थिति बड़ी 
विकट हे । 








क पएृ7690ए78 776289886 ६४0 शपा& १०४६४०७१ 22-8-87. 
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( [० पी 0] 
कायकारिणी (२) 
मंत्रि-मंडल 
नवीन शासन-विधान ( १६३५ ) की धारा ४० के अलुसार 


मंत्रिमंडल की मंत्रिग्संडल की कानूनी-स्थिति (7,08र्श 
वैधानिक स्थिति 727०७ ) स्वीकार की गयी है 


किक 


(१) गवर्नर के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के 
लिए एक मंत्रिमंडल होगा । 

(२) गवनेर मंत्रि-मंडल के अधिवेशनों का अध्यक्ष होगा । 

(३ ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी मामले में शासन- 
विधान के अन्तर्गत गवनर अपने आत्म-निर्णय या स्वेच्छा का 
प्रयोग कर सकता हे या नहीं, तो गवर्नर का निर्णय अन्तिम 
होगा और इस आधार पर गवनेर के किसी काय की उपयुक्तता 
( ५४४०३ ) पर आपत्ति नहीं की जायगी कि गवनर को वह 
काय स्वेच्छा या आत्म-निणुंय से करना चाहिये था अथवा नहीं | 
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शासन-विधान की धारा ४१ के अनुसार।-- 

(१) गवनर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उनको आमंत्रित करेगा; 
वे मंत्रिमंडल के सद॒स्य की हैसियत से शपथ ग्रहण 
करेंगे। गवनर की इच्छानुसार वे मंत्रित्व-पद्‌ पर रहेगे। 

(२) जो मंत्री ६ सास तक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का 
सदस्य नहीं बनेगा वह ६ सास की अवधि समाप्त हो जाने 
पर मंत्री नही रहेगा । 

(३) मंत्रियों के वेतन व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा नियत होगे । 
जब तक वह नियत नहीं करेगी, तब तक गवनेर नियत 
करेगा । मंत्री का वेतन उसके कार्य-काल में घटाया या 
बढ़ाया न जायगा । 

(४ ) मंत्री गवर्नर को जो सम्मति या परामसश देंगे, उसकी जॉच 
किसी भी न्यायालय से नहीं की जायगी। 

(४) इस धारा के अधीन मंत्रियों की नियुक्ति, आमंत्रण, 
पद-च्युति व वेतन के संबंध में गवनर जो काये करेगा, 
वह स्वेच्छा से करेगा । 

“मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते समय गवनेर्‌ निम्न लिखित 

ढंग से अपने मंत्रियों को चुनने के लिए सब- 

मात्रेमंडल की श्रोष्ठ प्रयन्न करेगा-अर्थात्‌ उस व्यक्ति से 
नियाक्कि. '*रामशे करके, जो उसकी सम्मति में व्यव- 

रे स्थापिका-परिषद्‌ ( 7,०४78/%0०/७ ) मे एक 
स्थायी बहुमत ( 5080]8 77%]०709 2 पर नियंत्रण करने में 
अधिक योग्य होगा, उन व्यक्तियो ( इनमें यथासंभव महत्व-पूरए 
अल्प-संख्यक जातियों के सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे ) 
को नियुक्त करेगा जो सम्मिलित रूप में व्यवस्थापिका का 
विश्वास प्राप्त कर सकेंगे । ऐसा करते समय वह अपने मंत्रियों 


& प्रान्तीय स्व॒राज्य & ६७ 





में संयुक्त-उत्तरदायित्व की भावना को जाग्रत करने का प्रयत्न 
करेगा ।”& ब्रिटेन में ब्रिठिश-संत्रि-मेंडल ( (१४७7० ) ओर 
प्रधान-मंत्री ( 77776 (77897 ) समूचे विधान के स्तम्भ है; 
परंतु ब्रिटिश-विधान में इन दोनों की कानूनी स्थिति स्वीकृत 
नहीं की गई है; भारतीय शासन-विधान में मंत्रि-संडल की क़ानूनी 
स्थिति स्वीकार की गई है । उसकी सत्ता और उसके काय का भी 
उल्लेख किया गया है। किन्तु शासन-विधान या शासनादेश-पत्र 
([780प्रा7977 0 ॥7897प०७7078 ) सें प्रधान-संत्री, ( 007776 
]४१णा४॥७० ) शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । इसमें सन्देह 
नहीं कि बहुत शीघ्र *( "773 ए्राणा#2/ ) का पद वेधानिक 
प्रथा द्वारा स्वीकृत हो जायगा । शासन-विधान ओर शासनादेश- 
पत्र के अध्ययन से यह सवंधा स्पष्ट है कि गवनर को व्यवस्था- 
पिका-परिषद्‌ के बहुसत का मंत्रि-मंडल नियुक्त करनी चाहिये। 
बहुमत का नेता ऐसा व्यक्ति हो जो व्यवस्थापिका पर नियंत्रण 
रखता हो । यह भी स्पष्ट हे कि गवनर को मंत्रि-मंडल की नियुक्ति 
करते समय सहत्व-पूरो अल्प-संख्यक-जातियो, जैसे मुसलमान, 
इंसाई, पारसी, परिगणित जातियों में से भी मंत्री नियुक्त 
करने चाहिये । 


मद्रास,बस्बई,सध्य-प्रान्त, संयुक्त प्रान्त विहार ओर डड़ीसा-- 

५... इईन ६ आन्तों से कांग्रेस का प्रबल बहुमत है 

अस्थायी मोंत्रे- ओर अब तो इनके अतिरिक्त सीमा-प्रान्त सें भी 
मंडल की नियुक्ति काम सी-मंत्रि-मंडल शासन संचालन कर रहा 
3ातिक के हे । गवनेरों ने मा १६३७ से प्रान्तीय 

& अवेधानक है ४5४६ द्लों व आओ जे 
असेम्बली में कांग्रेसी दलों के नेताओं को 
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आश्वासन नहीं दिया, तब कांग्रेसी नेताओं ने मंत्रि-मंडल 
निर्माण के लिए प्राप्त नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया । कांग्रेस 
का बहुसत होने के कारण वही इसकी अधिकारिणी है। यह 
वास्तव सें एक वेधानिक संकट है। जब वहुसत-दल मंत्रित्व को 
स्वीकार नहीं करता,'तब गवनेर क्या करे ? मद्रास के गवनेर मे 
अपने वक्तव्य में कहा-- 'सम्राद की सरकार का संचालन करने 
के लिए अस्थायी मंत्रि-संडल बनाया जायगा।” 


अब विचार यह करना है कि इन ६ प्रान्तो ने अस्थायी 
संत्रि-संडलो की नियुक्ति "सम्राट की सरकार के संचालन ! 
के लिये कित आधार पर की ? शासना-देश-पन्न के 
पैरा ७ में यह स्पष्ट लिखा हे कि “संत्रियो को उस 
व्यक्ति की सम्सति से चुनना चाहिये, जो उसके विचार में 
उयवस्थापिका परिषद्‌ से स्थायी बहुसत पर नियंत्रण करने की 
ज्षमता रखता हो ।? इसमे स्थायी बहुमत” (888008 ०४०7७) 
शब्दों पर अधिक विचार करना आवश्यक है। इनके पीछे लोक- 
तंत्र का सिद्धान्त छिपा हुआ है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि इन गवनेरो ने तीन सास तक अस्थायी मंत्रि-मंडल छारा 
शासन-संचालन करके इस अमुख लोकतंत्रवादी सिद्धान्त की 
सवथा उपेक्षा की । 


शासनादेश में यह स्पष्ट लिखा है कि गवनेर जारा ७ के 
अनुसार मंत्रि-मंडल नियुक्त करने मे सफल'नहीं हो, तो क्या 
3 कक कि." उदाहरण # 
करे ? कोई भी विधानवेत्ता ऐसा एक भी उ नही बतला 
सकता कि व्यवस्थापिका-परिषद्‌ के बहुमत का विश्वास प्राप्त न 
करके केवल कुड्डेक व्यक्तियों या अल्पदत्न ने किसी भी देश में 


कि 


मंत्रि-मंडल बनाया हो। ब्रिटिश शासन-विधान के इतिहास में 
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ऐसे अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं कि जिस समय क्राउन' ने 
पालिंमैंट के किसी राजनीतिक दल के नेता को मंत्रि-मंडल-निर्माण 
के लिए निमंत्रण भेजा, उस समय वह बहुसत का नेता न था। 
ऐसा उसी समय किया जाता है जब उसे पार्लिमेंट के किसी 
दूसरे दल का विश्वास प्राप्त हो । ब्रिटेन में राष्ट्रीय-सरकार 
( ए४क०ाकं 00ए४-777०॥ ) इसी प्रकार का उदाहरण हे। 
परंतु भारत के अस्थायी मंत्रि-मंडलों की मिश्रित-मंत्रि-मंडल 
( 009॥907 ग्शग89४ए ) से तुलना करना ध्यथ है । 

लखनऊ चीफ-कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सय्यद्‌ 

है वजीर हसन का यह मत है कि “इन ग्रान्तो में 
सर सेय्यद वर्जार- प्रत्येक गवर्नर का अस्थायी मंत्रि-मंडल की 
हसन का विचार नियुक्ति का काय गैर-क़ानूनी, अवेध और 

विधान के विरुद्ध है।” 


“अलबत्ता अल्प-मत संत्रि-मंडल उस उत्तरदायी शासन का 
निषेध है जिसका तात्पय है उन मंत्रियों की 
प्रोफेसर ए. वी, सरकार जिन्हे व्यवस्थापिका परिषद्‌ में बहुमत 
काथ का मत का समथन प्राप्त हो। उत्तरदायी शासन के 
स्वरूपी का शासन-विधान के विनाश पर 
आवरण डालने के लिए प्रयोग न करना चाहिये ।" 
ऐसी परिस्थिति सें इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि नवीन 
शासन-विधान के अन्तगंत ६३ वीं धारा के अनुसार यह घोषित 
कर देना--कि शासन-विफल रहा हे--वेघानिक और कानूनी 
उपाय है। & 
६9 देखिये लेखक का भारत में वेघानिक-संकद' लेख विश्वमित्र 
सई 8१३७ पृ० ११३॥ 


न 
कर 
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काय-कारिणी के क्षेत्र में सवः मामलो में गवनर मंत्रियों के 


सकी परासशश के अनुसार काय करेगा। यदि 
सत्रियां के साथ अृत्रियों के परामश के आधार पर कार्य करने 
गबनेर के सेबेंध से गवनर के किसी विशेष उत्तरदायित्व का 

पालन न हो सकेगा तो वह विशेषाधिकारों 
का प्रयोग करेगा। "किन्तु यदि गवर्नर अपने संत्रियों के परा- 
सर्श को स्वीकार करने में अशक्त है, तो उसके निणेय का उत्तर- 
दायित्व केवल उसी का होगा, इस परिस्थिति मे निशेय के लिए 
मंत्री उत्तरदायी नहीं है और उन्हे यह अधिकार ह--यदि वे 
चाहे तो -कि सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दें कि वे इस 
विशेष निर्णय के लिए उत्तरदायी नही है या यह भी कि उन्होने 
गवर्नर को विपरीत-भाष में परामश दिया है ।?& 

“किन्तु प्रत्येक गवनेर अपने मंत्रि-मंडज्॒ की सहायता या 
समथेन ग्राप्त करने के लिए यत्नशील रहेगा या यह जानने के 
लिए प्रयल्लशील रहेगा कि वह उस ससय अपने संत्रि-मंडज्ञ के 
साथ मामूली ;सतभेद नहीं रखता, जिस समय वह 
उसके समर्थन के बिना या उसके परामश के विरुद्ध विशेष 
उत्तरदायित्व का पालन करता है। ऐसी दशा मे जैसा कि मेरा 
विचार है ( जिस विचार को सें आगे प्रकट करूँगा, उस विचार 
से भारत में प्रत्येक गवनेर और भारत-संत्री सहमत है) *“** 
वह उसे (मंत्री को ) उन कारणों को बतलायगा जिनसे उसकी 
राय में उसके लिए यह आवश्यक हे कि किसी विशेष सा 
का अहण करे या कोई विशेषाज्ञा जारी 'करे। दूसरे पक्ष द्वारा 


& देखिये भारत के वायसराय ज्ञाई लिनलिथगो का “भारत को 
संदेश” २२ जून ११३७ द्वें० । 
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जो तक उसके सामने रखी जायेगी उन पर वह निष्पक्षता से 
विचार करेगा; यदि वह उन तर्कों को समुचित सानता हे तो 
बह अपने प्रस्ताव'कों जहाँ तक उचित होगा वहाँ तक बदल देगा। 
ओर यदि वह उन तर्को को उचित नहीं समझता तो वह अन्तिम 
निरय करने से पहले अपने मंत्री या मंत्रि-संडल को अपने 
उन कारणों की उपयुक्ता ओर साथकता समभाने की चेष्ठा 
करेगा जिनके कारण वह उसकी विचार धारा को स्वीकार 
करने सें असमथ है ।'*“* ** हे 


यदि उपरोक्त रीति से काये करने पर भी मंच्रि-संडल या 

हे मंत्री और गवनेर के विचार सें सतभेद रहे, 

पदच्युत् था और गवनर अपने विशेष उत्तरदायित्व की 

पद-त्याय पूर्ति के लिये अपने ही विचार पर दृढ़ रहे-- 

मंत्रि-मंडल के विचार को ग्रहण न करे-तो 

क्या संत्रि-संडल को जनता में अपने विचार की घोषणा करके 

शान्त हो जाना चाहिए अथवा कोई ओर भी साधन हे जिससे 
वह विरोध प्रकट कर सकता है । 


यदि प्रश्न साधारण ओर अत्यन्त महत्व का न हो तो 
संत्रि-संडल को इन उपायो का अवलस्बन करने की आवश्यकता 
ही नहीं होगी। परन्तु यदि प्रश्न, जिसपर मंत्रिन्संडल और 
गवर्नर से सत भेद है, अत्यन्त सहत्वपूण है ओर मंत्रि-संडल यह 
अनुभव करे कि गवनर द्वारा उसकी राय की उपेक्षा से उसकी 
स्थिति संकट में पड़ जायगी, तो ऐसी दशा में मंत्रि-मंडल के 
सासने दो ही सा्गे हैं-या तो वह स्वयं पदत्याग कर दे या 
गवर्नर उसे पदच्युत कर दे । 


लाडे लिनलिथगो ने इस संबंध में लिखा हैः-- 
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“पदत्याग ओर पदच्युति दोनों ही संभव हैं; पहला 
साधन तो मंत्रि-मंडल की इच्छा पर निर्भर है ओर दूसरा 
गवनर की इच्छा पर।” भारत के बायसराय लाडे लिन- 
लिथगो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गवनेर दैनिक 
शासन-अबंध मे हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा । वह अपने विशेष 
उत्तरदायित्वो के क्षेत्र से बाहर अपने विशेषाधिकारो का प्रयोग 
नही करेगा ।” 

जुलाई सन्‌ १६३७ में भारत के उस वेधानिक संकट का अन्त 

5० हो गया जिसके कारण देश में हलचल मच 
मंत्रिमंडल गयी थी और त्रिटिश एवं भारतीय राज- 
नीतिज्ञ बड़े चितित थे । कांग्रेस ने मंत्री- 
पद-प्रहण करना स्वीकार कर लिया। अतः मद्रास, बम्बई, 
संयुक्तप्रान्त, मध्य-आन्त, विहार और झड़ीसा में कांग्रेस मंत्रि- 
समंडलों की स्थापना हो गयी। कुछ मास के बाद सीमाप्रान्त 
में भी कांग्रेसी सरकार की स्थापना हो गयी । इस ,प्रकार 
कुल ११ ग्रांतों में से ७ प्रान्तो में कांग्रेसी संत्रि-मंडल प्रान्तीय 
शासन का संचालन कर रहे है। शेष ४ प्रान्तो मे गेर-कांग्रेसी 
मंत्रि-संडल शासन-संचालन कर रहे है । प्रत्येक प्रान्त के 
मंत्रि-मंडल के सदस्यो की संख्या और वेतन समान नहीं 
है । बंगाल में ११ मंत्री मद्रास मे १० ओर बम्बई 
में ६ मंत्री है। बिहार, उड़ीसा, सिन्ध ओर सीमाग्रान्त में 
३ से ४ तक मंत्री है, संयुक्त-प्न्त ओर मध्यप्रान्त में ६-६ मंत्री 
है। इन मंत्रियों के अधीन इनके कार्यों में सहायता देने के लिए 
उ्यवस्थापिका के सदस्यो में से पार्लिमेटरी सेक्रेटरी नियुक्त किये 
गये है। प्रत्येक प्रान्त मे एक-एक प्रधान-मंत्री नियुक्त किया 
गया है। 


& प्रान्तीय स्वराज्य # छई 





प्रत्येक ग्रजातंत्र वादी राज्य सें शासन-संचालन राजनीतिक- 
दुल-प्रणाली पर किया जाता है । ब्रिटेन में 
राजनीतिक-दल त्रिदल-प्रणाली प्रचलित है । वहाँ अनुदार-दल' 
(0०78०/ए#४ए७ 289) उदार-दल (00 
72879 ), मजदूर-दल ( /00007 ?%79 ) सबसे अम्नुख हैं। 
इन दलों का संगठन वर्ग विशेष के आधार पर नहीं है। किन्तु. 
राजनीतिक आदर्शों, ध्येयों ओर सिद्धान्तों के आधार पर इनका 
निर्माण हुआ है। संयुक्त राज्य-अमेरिका में भी 'रिप्बलीकन! 
ओर 'डेमोक्रट' ये दो दल है। ये राजनीतिक-दल शासन-यंत्र 
की प्रेरक-शक्ति है; इनके समुचित संगठन के अभाव में 
सरकार शक्तिशाली और सुग्यवस्थित नही हो सकती | 
भारत में आज पयन्त सिद्धान्तो के आधार पर राजनीतिक- 
दलो का निर्मोण ही नहीं हुआ | इस संबंध मे कांम्रे स-दल अपवाद, 
है। कांग्रेस अपने उच्च ध्येय और आदश के कारण किसी वर्ण 
विशेष का प्रतिनिधि नही--समस्त भारत की प्रतिनिधि है; अतः 
उसे संकुचित अथे में दल मानना उचित न होगा | सन्‌ १६२३ 
में स्वर्गीय चित्तरंजनदास तथा स्वर्गीय पं० मोतीज्ञाल नेहरू ने 
स्व॒राज्य-दल की स्थापना की। इसके बाद देश में राजनीतिक 
दलों का विकास होने लगा | इसे सभी ने सुक्ककण्ठ से स्वीकार 
किया है कि कांग्रे स-दल भारतवर्ष में सबसे अधिक शक्तिशाली 
दल है | इसका संगठन सर्वश्रेष्ठ और नीति व ध्येय लोकप्रिय 
हैं। सबसे महत्वपूर्ण वात तो यह है कि यह दल जनता के 
सम्पर्क में इतना अधिक आगया है कि एक साधारण क्षिसान 
या मजदूर भी इससे भत्री भाँति परिचित है | इस दल की शक्ति 
का स्रोत जनता की अद्टट श्रद्धा ओर विश्वास है | मुस्लिम लीग, 
जिसके कर्णधार श्री मुहस्मदअली जिन्ना हैं, कांग्रेस के बाद दूसरी 
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पार्टी है। परंतु इसका नि्ोण जातीय आधार पर हुआ है-- 
राजनीतिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं। जनता से इसका 
सम्पक भी नही है। विगत प्रान्तीय चुनावों में कांग्रेस-दल ने 
लीग को बुरी तरह हराया था ।& 


पंजाब, विहार, मध्यप्रान्त, सीसाग्रान्त, उड़ीसा और सिन्धघ 
की प्रान्तीय व्यवस्थापिका असेम्बली में लीग का एक भी सदस्य 





$9 विगत प्रान्तीय निर्वाचच ( १३३७ ) के बाद साथ १६३७ में 
विविधि प्रान्तीय असेम्बलियों सें हन दोनों दु्लों की शक्ति कितनी थी, 
इसका अश्रनुमान निम्नलिखित अंकों से लग जायगा । जब्र से कांग्रे स-दुल 
ने पद-अहण किया है तब से कांग्रेस-दुल की संख्या पहले से अधिक बढ़ 
शयी है। कारण कि मुस्लिम लीग के अनेकों सदस्यों ने लीग से त्याग- 
पत्र देकर कांग स-प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं:--- 
नाम प्रान्त कुल संज्या कांग्रेस-दल मुस्लिम लीग यूनोयनिस्द प्रजा-दुल् 
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नही है। बंगाल सें सुसलिस लीग के ५० सदस्य है। प्रजा-दल 
जिसके नेता सि० फजलुलहक जो बंगाल के प्रीमियर हैं, बंगाल 
तक ही सीसित हे। बंगाल में मुसलिम-लीग के नेता की हार के 
कारण प्रजा-दुल और सुसलिग-लीग दोनों सम्सिलित हो गये 
ओर उसका नेता सि० हक को चुन लिया गया। यूनीयनिस्ट-दल 
( ए7ं०णा# 7299 ) केवल पंजाब तक ही सीमित है ।' पंजाब 
में आजकल इसी दल की सरकार है। सर सिकन्द हयात खो इस 
दल के नेता होने के कारण 'प्रीमियर' हैं। कॉम्रेस-दल के सिवा 
अन्य सब दल साम्प्रदायिक आधार पर बने है। सच तो यह है 
कि साम्प्रदायिक निशुय” ने भारत में साम्प्रदायिक ढंग से 
बटवारा कर राजनीतिक-दलों के विकास के मार्ग में बाघा 
डाल दी है । 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ने मंत्रि-मंडल के लिए 

बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी है। शासनादेश-पत्र मे गवनर फे 
'लिए यह आदेश किया गया है कि वह मंत्रि-मंडल में यथा-संभवष 
सहत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियो को भी सम्मिलित करेगा। 
इस प्रकार 'प्रान्तीय स्वराज्य' के अन्तर्गत मंत्रि-मंडल केवल एक 
जहुमत दल ( 5780 शाशुंंणणभाए एछ॥॥9 ) का प्रतिनिधि न 
होगा किन्तु वह विविध दलों का प्रतिनिधि होगा। पार्लिमैंटरी 
शासन-पद्धति के अनुसार मंत्रि-संडल को कभी-कभी उयवस्थापिका 
सभा भंग कर देनी पड़ती है ओर फिर साधारण निर्वाचन होता 
है । परन्तु सास्प्रदायिक-निर्वाचन-प्रणाली के अन्तगत ध्यवस्था- 
पिका-सभा का भंग करना कोई प्रभावशाली अख्र नहीं रहे 
जाता। व्यवस्थापिका जेसी पहले थी चैसी ही भंग के घाद 
साधारण चुनाव होने पर होगी। उसमें फोई चिशेप मन 
नहीं होगा | रु 
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व्हीलर कमेटी की सिफारिश--अचक्ष्दवर। सन्‌ १६३५ में 
भारत-सरकार ने केन्द्रिय सेक्रटियेट (0९7४ 

गंति-मडल आर 82७४पंशं&) के पुनसंगठन फर विचार करने 
सरकारी कर्मचारी के लिए एक कमेटी नियुक्त की किसके अध्यक्ष 
सर ह्नरी उहीलर, सर सी.- पी रमा स्वामी 

अय्यर तथा सर जेम्स राव सदस्य नियुक्त किये गये थे। इस 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सें यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि।-- 


“मंत्रियों ( धुंणा#०»७ ) का काये नीति निधोरित करना 
है ओर जब एक वार नीति निर्धारित हो जाय तो सरकारी कर्स- 
चारियों ( 0णां 8९४थग ) का चह नि संदेह कार्य है कि वे 
उस नीति के अनुसार कार्य करे; फिर चाहे वे उससे सहसत 
होंयानहों।' 

अब तक प्रिटिश-भारत में केन्द्र ओर प्रान्तो से जिस नीति 
का पालन किया गया है उसका परिसाण यह निकला कि 
मंत्रियों और सरकारी-कर्मचारियों सें परस्पर सम्पक अच्छा 
नही रहा | इसका कारण यह हो सकता हे कि प्रान्तो मे अनु- 
त्तरदायी शासन था ओर सरकारी कसचारी अपने को ब्रिटिश- 
गव्नमेंट के एजेंट समझते थे ओर अब भी यह सावना उनके 
हृदय में छिपी हुई हे । 

उत्तरदायी शासन ( सि०5एणाञआंओं8 0ए४:777७+ ) की 
एक :विशेषता यह है कि सरकारी-कर्मचारी अपने को शासन 
( 6०एशणाणथां ) का अंग नहीं समझते; वे किसी भी 
राजनीतिक-दल से सम्पक नहीं रखते । उनका काये है सरकार 
की नीति के अनुसार काये करना। वह सरकार चाहे किसी 
भी दल की क्यो न हो। सरकारी कर्मचारियों का कार्य है 


के पप्त_....... व खरा सराज्य & ७७ 
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नी सरकार की नीति के अनुसार भद्धापूवक रासन-प्रबंध 
७ संयु 


सं दा 

भय कार्य पर निर्मर ! घनके कार्यों का निर्देशन प्रकार हारा 
, बता है। किन्त्र सरकार अपनी इच्छा क्षो प्रभाव-पर[ 

. अजा के हित के नि मित्र योजनाओं को केबल पबलिक सर्विश! 
के महान्‌ अवंध-संवंधी संगठन ढरा कार्य झुप में परिशात कर: 
सकती है। जिनके हाथों में आज शजनीतिक सत्ता है उग्र शीर 
सर्विस” सदस्यों हे विगत नीति और दशाओं क कारश सम्पर्क 
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बन्दी के दल-दल से परे हैं। सर्विस के सदस्यों को किसी 
राजनीतिक दल के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को न खो देना 
चाहिये, ओर न उन्हें किसी दल के प्रति शन्नता या अविश्वास 
का रुख अख्त्यार करना चाहिये। उनका कार्य तो यह है कि वे 
सच्चाई, इमानदारी ओर काय कुशलता के साथ अपने कत्तेज्यो 
का पालन करे ओर जनता यह अनुभव करने लगे कि वह उनसे 
निष्पत्त ओर समुचित व्यवहार की आशा कर सकती है |& 





जब से कांग्रेस ने प्रान्तों में संत्रित्व-पद ग्रहण किया है 

2 8 त्तब से इस दिशा में बहुत अधिक सुधार हुआ 

ते। अरि हे। १ अग्रेल १६३७ से पू्वे प्रान्तों में मंत्री 

उनके वेतत को कस से कम ३००० ओर अधिक से 

अधिक ४३३३ रुपये प्रति-मास वेतन मिलता 

था | इसके अतिरिक्त मोटर-कार ओर निवास-स्थान के लिए 
भत्ता अलग सित्ता था । 


ब९ 


कांग्रेस ने करांची-अधिवेशन सें यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
कि “सरकारी विभागों के वेतव और खच कम कर दिये 
जायँगे, विशेषज्ञ को छोड़ सरकार के किसी भी कमचारी को 
४०० रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं दिया जायगा।” 
सातो कांग्रेसी मंत्रि-संडलो ने इस करांची-पस्ताव के अनुसार 
प्रत्येक मंत्री ( जिसमें प्रधान-संत्री भी सम्मलित हैं ) का मासिक 
वेतन ४००) रुपये नियत किया है। कांग्रेस के राष्ट्रपति पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक वक्तव्य सें कहा है कि यह ध्यान 
रखता चाहिये कि ४५००) रुपये मासिक अधिक से अधिक वेतन 
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(कराए ड४भाण) है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
मंत्री या दूसरे उच्च कमंचारी अधिक से अधिक ((७>या7रपा7) 
वेतन प्राप्त करें। कांग्रेस प्रस्ताव के पीछे दो सिद्धान्त हैः-- 


(१ ) वेतन देश की गरीबी के अनुकूल होने चाहिये ।' 
इसलिए बे कार्य-कुशलता के अनुसार कम से कस होने चाहिये | 


(२) वेतन किसी व्यक्ति के पद की मर्यादा ओर महत्व 
का द्योतक न होना चाहिये; परंतु उसका आधार आवश्य- 
कता हो ।”& 

प्रथम सिद्धान्त को जनता ओर नेता अनुभव करने लगे हैं 
ओर दूसरे सिद्धान्त कों अभी तक लोगो ने नहीं समझता | पं० 
जवाहरलाल नेहरू समाजवादी है | इसलिए उन्होंने समाजवाद 
के इस सिद्धान्त को वेतन के संबंध में स्थिर करने के लिए जोर 
दिया है । समाजवाद का यह सिद्धान्त है कि राज्य के प्रत्येक 
नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार राज्य को देना चाहिये 
ओर अपनी आवश्यकतानुसार राज्य से प्राप्त करना चाहिये। 
इसी सिद्धान्त के आधार पर नेहरू जी यह चाहते हैं कि कम या 
अधिक राज्य के समस्त कमचारियों को समान वेतन मिलना 
चाहिये । यदि कोई केवल मंत्री ( ४7809" ) है, इसलिए 
अपने पार्लिम्रेटरी सेक्र टरी से अधिक वेतन पाता है, तो यह 
उनके सिद्धान्त के विरुद्ध है । 


कांग्रेसी प्रान्तों को छोड़कर अन्य प्रान्तों में वेतन अधिक 
से अधिक ३०००) और कस से कम २०००) दो हजार मासिक 





69 पं० जवाहरलाल नेहरू का वक़ज्य “हिन्दुस्तान टाइम्स” देहली 
२७ जुलाई १४३७ । 
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मन्त्रियो ( 2075:23 ) के लिये नियत किया गया है। यह 
आरत की स्थिति के अनुकूल नहीं है । 

प्रत्येक देश मे वेतन देश की राष्ट्रीय आय ओर सरकार की 
आय पर निभर होता है। परंतु इस भारत देश में अत्यन्त ग़रीबी 
के होने पर भी संत्रियो ओर अन्य कर्मचारियों को वेवन संसार 
के सबसे अधिक ऐश्वयंशाली और घनी देशो के कर्मचारियों से 
अधिक सिलता है | हम यहाँ दूसरे देशों के कुछ तुलनात्मक 
अंक देते हैं, जिनसे यह ज्ञात हो जायगा कि भारत में चेतनों 
में राष्ट्र की कितनी सम्पत्ति स्वाहा की जाती है । जापान की प्रति 
व्यक्ति ( 0» ८७४8 ) औसत आय १८४ रुपये वाषिक और 
भारत की ग्रति व्यक्ति औसत आय ८०) रुपये वार्षिक है । 


सारत 
रुपयो में रुपयो से रुपयो में 
सास प्रान्त गवनेर का वेतन गवने रका भत्ता मंत्री का भत्ता 
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जापान में प्रधान-मंत्री को ६२२ रु० प्रति सस सिंलत- है । 


. संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका संसार के धनी और ऐश्वयशाली देशों में 
शिरोमणि साना जाता है । अमेरिका के प्रति व्यक्ति की ओसत 
आमदनी ६७६ डालर अर्थात्‌ १८४४) रुपये है।यह आमदनी 
हिन्दुस्तान की आय से २३ गुना है। इसलिए यदि राष्ट्रीय 
आय के अनुसार वेतन नियत किया जाय तो भारत में कमे- 
चारियों का वेतन अमेरिका के कम चारियों के वेतन का र5 भाग 
होना चाहिये। अमेरिका जन-संख्या की दृष्टि से भारत से छोटा 
है; सन्‌ १६३६--३७ सें भारत-सरकार के बजट की आमदनी 
१,२२,७६,४१००० रुपये अनुमान की गयी थी और सन्‌ 
१६३४--३६ में अमेरिका को वास्तविक आमदनी ११,२३,१४, 
६१,५५६ रुपये थी। इस प्रकार अमेरिकन सरकार की आय 
भारत सरकार से ६ गुनी हे । 


ऐसी स्थिति में भी संयुक्त राष्ट्रतअमेरिका ( 0. 8. ४. ) के 
अध्यक्ष का वेतन १७०६२) रुपये मासिक है ओर भारत 
का गवनर-जनरल २१३३३) रुपये प्रति-सास वेतन पाता है। 
ययपि ग्रेसीडेट का पद ओर मयादा भारत के वायसराय 
के पद और सर्यादा से अधिक महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में 
बड़ी विचित्र बात है कि जिस भारत देश के प्रति-व्यक्ति की 
आमदनी ८०) रुपये सासिक हे, जो अमेरिका के ग्रति व्यक्ति 
की आमदनी का र5 भाग है ओर जिसकी सरकार की आय 
अमेरिका की सरकार का ॥ भाग है, उसके उच्च कर्मचारियों का 
अनुपात से इतना अधिक वेतन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक 
+ शोषण की नीति का द्योतक है। भारत में चायसराय की 
30008 सभा के सदस्य का वेतन ६६६७) रुपये 
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सासिक ओर अमेरिकन प्रेसीडेंट के मंत्रि-मंडल के सदस्य का 
वेतन ३४१२) रुपये[मासिक है । न्‍्यूयाके स्टेट के गवनेर को ५६५७) 
रुपये मासिक बेतन मिलता है ओर भारत में मध्य-प्रान्त ( जो 
जन-संख्या मे न्यूयाके स्टेट के वरात्रर है) के गवनेर को ६०००) 
प्रति मास वेतन मिलता है। बंगाल के चीफ जस्टिस को ६०००) 
सामिक वेतन सिलता है, संयुक्त राष्ट्र-अमेरिका के चीफ जस्टिस 
को ४४०) रुपये मासिक वेतन सिलता हे । 
इज्नलेंड मे प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी ६३ पौड अर्थात्‌ 
१२४०) रुपये है । यह भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी से १४ 
गुना से भी अधिक है । आज-कल, जब कि ब्रिटिश-मंत्रियों का 
वेतन बढ़ा दिया गया है, ब्रिटिश प्रधान-मंत्री को १११११) रुपये 
मासिक वेतन मित्ञता हे। यह वेतन वायसराय के बेतन से 
१०२२२) कम है। अर्थात्‌ वायसराय को प्रधान-मंत्री से ४१% 
प्रतिशत वेतन अधिक मिलता हे । 
भारत के प्रान्तो मे प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना हो जाने के 
, बाद मंत्रियों का प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
स्त्रियों का के प्रति उत्तरदायी होना स्वाभाविक परिणास 
उचरदायित्व॒है। प्रान्तीय कार्य-कारिणी दो भागो मे बॉट दी 
गयी है, एक भाग गवनेर के अधीन है, गवनेर 
अपने विशेष उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए अपने 
विशेषाधिकारो का प्रयोग करेगा और वह अपने कार्यों के लिए 
जो उसे इन उत्तरदायित्वो के पूरा करने के लिए करने होगे, 
भारत-मंत्री और उसके द्वाण पार्लिमट के प्रति उत्तरदायी होगा। 
कार्य-कारिणी का दूसरा भाग मंत्रियो के अधीन हे ओर वे 
अपने कार्यों के लिए, पार्लिमेट नहीं, व्यवस्थापिका परिषद्‌ के 
प्रति उत्तरदायी है । 
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प्रत्येक प्रजातंत्र राष्ट्र में और विशेष रूप से उन राष्टों में 
जहाँ पालिंमेंटरी शासन-प्रणाली प्रचलित है, व्यवस्थापिका 
परिपद्‌-को सर्वोपरि सर्व-शक्तिमती ओर सर्वाधिकारी शासन- 
संस्था माना जाता है । ब्रिटेन में पार्लिमेंट सब-शक्तिमती 
संस्था है । यद्यपि पालिसेटरी शासन-प्रणाली के अन्तर्गत 
बहुमत-दल की सरकार होती है, परंतु वह सरकार केवल 
अपने दल के 'प्रति उत्तरदायी नहीं होती भ्रत्युत समस्त 
राष्ट्र की सरकार होने के कारण वह व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी रहती हे। यदि सरकार केवल अपनी पार्टी के श्रति 
उत्तरदायी रहे ओर अपनी पार्टी के अतिरिक्त ओर दूसरे अल्प- 
सत दलो के प्रति अनुत्तरदायी रहे तो सच्चे अर्थों सें वह राष्ट्र के 
प्रति उत्तरदायी नहीं कही जा सकती | इस प्रकार यह सिद्धान्त 
प्रजातंत्र-चाद की भावना के अनुकूल नहीं हे 

महात्मा गान्धी और राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने वक्तत्य ओर लेखों में यह कही भी नहीं कहा हे कि 
कांग्रस मंत्रि-मंडल उयवस्थापिका परिषदों के प्रति उत्तरदायी 


होगे। मंत्रि मंडल के उत्तरदायित्व की यह व्याख्या ग्जातंत्र- 
भावना के विरुद्ध है । 


श्रीयुत के टी० शाह ने अपनी पुस्तक मे लिखा हे “यदि 
संत्री -देश मे राजनीतिक लोकमत के नायक- देश के शासन 
में वास्तव में लोक-भावना को प्रतिफलित करना चाहते है तो 
उन्हे दो उत्तरदायित्वो का पालन करना पड़ेगा; निकट में तो 


व्यवस्थापिका ओर गवनर के प्रति बेधानिक उत्तरदायित्व और 
यथार्थ, अन्तिम, राजनीतिक उत्तरदायित्व जनता के प्रति । ४ 
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अ्रध्याय ४ 
ग्रान्तीय व्यवस्थाापिका सभा 
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अब तक भारत की प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं एक 
चेस्वर की थीं | परन्तु नवीन शासन-विधान ( १६३४ ) के अनु- 
सार ६ प्रान्तों में दो चेम्बरो की स्थापना हो गयी है। शासन- 
विधान की धारा ६० मे लिखा है :-- 


४ ( १ ) प्रत्येक ग्रान्त मे एक प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा 
होगी जिसमे सम्राट का प्रतिनिधि गवनेर, ओऔर-- 
(१ ) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-आन्त, विहार 
ओर आसाम में दो चेस्वर । 
(॥ ) अन्य प्रान्तो में एक चेम्बर होगे । 

(२) जिन प्रान्तों मे दो चेम्बर होगे वे क्रमशः उ्यवस्था- 
पिका-सभा ( (9868098ए8  00प्एपणीं ) और 
व्यवस्थापिका-परिषद्‌ ( ॥,088]%0ए8 88079) 
के नाम से प्रसिद्ध होगे ओर जहाँ केवल एक चेम्बर 
होगा वहा वह व्यवस्थापिका-परिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध 
होगा ।”& 


& आगे हम लेजिस्लेटिव केंसिल को केवल 'क्ेंसिल” और 
ज्षेजिस्लेटिव अ्सेम्बन्नी को 'असेम्बली” नाम से सम्बोधन करेंगे । 
है --लेखक ॥ 
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इस विधान ने एक सवथा नूतन परिवतेन किया है.। वह यह 
कि इससे पू्व सम्राट का भारतीय-शासन से इतना भत्यक्ष सम्पर्क 
नही था जितना कि अब है। यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है 
जिसका व्यवस्थापिका-सभा पर प्रभाव पड़ेगा। 


(१) प्रान्तीय व्यवस्था पिका-सभा का संगछन शासन-विधान 
के हु ७ 7 
व्यवस्थापिकान्सभा क। सयगठन की पाँचवी परिशिष्ट के अनुसार 
होगा | 
(२) प्रत्येक प्रान्तीय असेस्बली, यदि पहले ही भंग न कर 
दी गयी, तो अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पॉच वर्ष तक 
्ड _/ ६ बिक 5 कं 

कार्य करेगी । पॉच वष समाप्त हो जाने पर असेम्बली स्वयं भंग 

हो जायगी | 


(३) प्रत्येक कौंसिल स्थायी संस्था होगी । उसका कभी भंग 
नही होगा । किन्तु पॉचवी परिशिष्ट में दिये हुए नियसालुसार 
कौसिल के एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वष अवकाश ग्रहण 
करेगे ।- धारा ६१ 

शासन-विधान मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि असेस्बली 
का कार्य-काल केवल पॉच वर्ष तक है । गवनर को भी यह अधि 

कार नहीं है कि वह उसका जीवन काल बढ़ा सके। दूसरी ओर 
कौसिल ( अपर चेम्बर ) स्थायी संस्था बना दी गई है। 


श्वेत-पत्र ( ५४७9 72५०० ) का यह भ्स्ताव था कि केवल 
बंगाल, संयुक्त प्रान्त और बिहार से ह्विंतीय 

द्वितीय चेम्बर चेम्बर की स्थापना की जाय, संयुक्त कमेटी ने 
यह सिफारिश की कि इनके साथ-साथ बम्बई 

ओर मद्रास में भी ह्विंतीय चेम्बर की स्थापना की जाय | पालि- 


$ प्रान्तीय उ्यवस्थापिका सभा # घर 
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सैंठ ने शासन-विधान एक्ट को पास करते समय इस सूची में 
आसाम को भी जोड़ दिया । श्वेत-पत्र का यह प्रस्ताव था कि 
ग्रान्तीय व्यवस्थापिका ( 37-8%79/' ]॥927896078 ) को यह 
अधिकार दे दिया जाय कि दस साल के बाद वह अपनी 
लेजिस्लेटिव कीसिल को नष्ट कर सके ओर प्रान्तीय असेस्‍्बल्ली 
क्राउन' के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव कर सके कि प्रान्त सें 
कौंसिल की स्थापना की जाय । संयुक्त-कमेटी ने श्वेत-पत्र के 
इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया ओर यह सिफारिश की कि 
ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को प्रान्त में कोौसिल के विनाश या 
स्थापना का अधिकार नही दिया जाय किन्तु उसे यह विशेष- 
अधिकार दिया जाय कि वह गवनेर के पास उपरोक्त आशय का 
प्रस्ताव इसलिए भेजे कि उसे वह पार्लिमेंट के पास भेज दे । 


सर तेजबहादुर सप्र ने संयुक्त-कमेंटी के सामने अपने 
आवदन-पत्र सें द्वितीय चेम्बर का विरोध किया। सायमन- 
कमीशन ने भी ह्वितीय चेम्बर का विरोध किया । सायसन-कमी 
सन ने भी हितीय चेम्बर की स्थापना के लिए सिफ़ारिश नहीं 
की थी। प्रान्तीय सरकारों मे से ५ सरकारें द्वितीय चेम्बर की 
स्थापना की विरोधिनी थीं । 


सर तेज्बहादुर सप्रू का कथन है कि “यह पूर्णतः सत्य है 

कि जहाँ प्रमुख जमींदार है, वहाँ द्वितीय चेम्बर 

सर तंजबहाहुर क्वी स्थापना के लिए मॉग है परंतु लोकमत इस 
सग्र की सम्माति सॉँग को स्वीकार नहीं करता | व्यक्तिगत रूप 
से मुझे सन्देह है कि .ह्वितीय चेम्बर स्वतः 

जमीदारो या दूसरे अनुदार बर्गों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। 
मुझे; इससे भी सन्‍्देह है कि आज जसीदार वर्ग की जैसी दशा 
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है, वेसी दशा में वह अपर चेम्वर के उत्तरदायित्वों को पूरा करने 
के लिए वैसे ही यथेष्ट संख्या मे सदस्य दे सकेगा जैसे कि दूसरे 
देशो में होते है। और न मुझे यही विश्वास है, जेसा कि सर 
मालकमहेली को प्रतीत होता है, कि व्यापारी-वर्ग या न्‍्याय- 
विभाग से अवकाश-प्राप्त सदस्यों सें से यथेष्ठ योग्य सदस्य सिल 
सकेगे | यदि छ्वितीय चेन्‍्चर का काये एक संशोधक-संस्था के 
समान होगा. तो में भारत के प्रान्तो में यह आशा नहीं करता कि 
उनसे यह परिणाम मिकलेगा । दूसरी ओर यदि द्वितीय चम्बरो 
का काय 'है लोअर चेम्बरो द्वारा शीघ्रता से पास किये हुए क्लानूनों 
पर प्रतिबंध लगाना तो उस खत्तरे को, जो किसी तरह भी काल्प- 
निक नहीं है. न भूल जाना चाहिये कि छ्वितीय चेम्बर प्रगतिशील 
सामाजिक नियसन व व्यवस्था के सागे से बड़े बाधक होगे और 
इस प्रकार उनमे ओर लोअर हाउस एवंसम लोकसत मे विरोध 
होगा । इससे ग्रान्‍्त की आय पर सी बड़ा वजन आ जायगा ।''& 


प्रत्येक प्रान्‍्त की असेम्ब॒ल्ली या असेन्चली एवं कोसिल का 
अधिवेशन एक वर्ष सें एक बार अवश्य हागा। 

व्यवस्था।वका सभा एक अधिवेशन की अन्तिम वैछक और दूसरे 
के अधिवेशन अधिवेशन की प्रथम बेठक के बीच से १२ सास 
का अन्तर न होगा । गवनर चेम्बर या चेम्बरो 

के अधिवेशन आमंत्रित करेगा, चेम्वर या चेस्बरों को अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित करेगा ओर अतेम्बली को संग करेगा । 
गवनर असेस्वली, कासिल या दोनो के संयुक्त-अधिवेशन में 
भाषण देगा । ओर इस काय के लिए वह सदस्यों की उपस्थिति 
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के लिए आदेश करेगा । गवनेर किसी विल के साथ संदेश भी 
भेज सकता हे। धारा ६३ 


प्रत्येक मंत्री और एडवोकेट-जनरल को असेम्बली ओर 
, . कोसिल में भाषण देने और कार्यवाही में भाग 
सत्र। अर लेने का अधिकार होगा। वे व्यवस्थापिका 
एडवोकेट-जनरल सभा की किसी समिति के सदस्य बन जाने पर 
उसकी कार्यवाही में भाग ले सकेंगे | परन्तु 

इस कारण उनको मत देने का अधिकार न होगा । 


प्रत्येक प्रान्तीय असेम्बली अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष 
श (879390४79" ) और उपाध्यक्ष ( 009ए0079 
अध्यक्ष आर प्रधान 8/8072/ ) चुनेगी; जब-जब ये पदरिक्त हो 
जायेंगे तब-तब असेम्बली रिक्त पदों की पूर्ति 
के लिए चुनाव करेगी । 


यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष असेम्बली के सदस्य न रहेंगे त्तो 
वे अपना पद-त्याग देंगे; वे किसी भी समय गवनेर को त्याग-पत्र 
भेजकर अपना पदु-त्याग सकेंगे; वे असेम्बली में उपस्थित सदस्यों 
के बहुमत द्वारा स्त्रीकृत अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अपने पद्‌ 
से हटाये जा सकेंगे | ऐसा प्रस्ताव उस समय तक प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकेगा जब तक कि १४ दिन की सूचना पहले से न 
दी गयी हो । जब असेम्ब॒ली भंग हो जायगी तो अध्यक्ष पदु- 
त्याग नही करेगा । असेम्बली के भंग हो जाने के बाद असेम्ब॒ली 
की प्रथम बेठक से पूर्व वह पद-त्याग करेगा। जन्र स्पीकर का 
पद रिक्त रहेगा, तो उस पद के कार्य उपाध्यक्ष द्वारा संपादन 
किये जायेंगे। यदि डिप्टी स्पीकर का पद भी रिक्त होगा तो , 
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गवर्नर द्वारा नियुक्त असेम्ब॒ली के सदस्य द्वारा उसके काये किये 
जायेंगे | असेम्बली की किसी वेठक मे स्पीकर की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष और यदि वह भी उपास्थित न हो, तो चह व्यक्ति, 
जो असेम्बली की कार्यवाही के नियमो के अनुसार नियत किया 
गया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी उपास्थित न हो, तो वह व्यक्ति 
जो असेम्बली द्वारा निश्चित किया जायगा, अध्यक्ष के कार्यों का 
संपादन करेगा। अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को वेवन मिलेगा जिसका 
निर्धारण असेम्बली करेगी | कोंसिल के लिये प्रधान ( 202- 
6600 ) और उडप-अधान ( 08-9707 726&0976 ) का चुनाव 
2 जायगा। इस संबंध में उपरोक्त नियम प्रयोग में लाये 
जायेंगे । 5 


कोरम---असल्येक चेस्बर या दोनो चेम्बरों के संयुक्त अधि- 
बेशन से प्रत्येक प्रश्न का निणंय चेम्बर से उपस्थित सदस्यों के 
बहुमत से होगा । अध्यक्ष या प्रधान अपनी सम्सति नहीं देंगे। 
किन्तु जब दोनो पक्तो की सम्मतियों समान होगी तो अध्यक्ष 
या प्रधान को अपनी एक निर्णायक सम्मति देने का अधिकार 
होगा । यदि चेम्बर सें किसी सदस्य का स्थान रिक्त होगा 
तो भी चेस्बर को अपनी कार्यवाही संचालन करने का अधि- 
कार होगा। यदि बाद में जॉच करने पर यह ज्ञात हो जाय 
कि उसकी कायवाही “में एक ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया या 
. सम्मति दी जिसे ऐसा करने का अधिकार न था; तो प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका की कायवाही अवेध नहीं मानी जायगी | यदि 
असेम्बली और कोसिल के अधिवेशनो में क्रमशः 3 और १० 
सदस्य उपस्थित न होगे तो अध्यक्ष और प्रधान को यह झधि- 
कार होगा कि वे अधिवेशनो को स्थगित कर दें । 
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शपथ---असेस्बली या कोंसिल के प्रत्येक सदस्य को 
हे ॥ 
अपना स्थान ग्रहण करने से पूव गवनेर या अन्य किसी अफ़सर 
के सामने चौथी परिशिष्ट के अनुसार शपथ लेनी होगी । 


रिक्वे-स्थान--कोई व्यक्ति असेम्बली और कौसिल दोनों 
का सदस्य नही बन सकेगा । गवनर द्वारा बनाये हुए नियमा- 
नुसार उसे, यदि बह दोनो का सदस्य चुना गया हो, एक 
चेम्बर की सदस्यता से त्याग-पनत्र देना होगा। कोई व्यक्ति 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा ओर संघीय उ्यवस्थापिका सभा 
दोनों का सदस्य नहीं बन सकेगा । यदि कोई व्यक्ति दोनों का 
सदस्य चुन लिया जायगा और वह पहले से ही संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा की 'सीट' से त्याग-पत्र न देगा तो प्रान्तीय उयवस्था- 
पिका सभा में उसका स्थान रिक्त हो जायगा। यदि किसी 
चेम्बर का सदस्य/-- 
(१) ६६ धारा में वर्शित अयोग्यताओ के कारण अयोग्य हो 

जाय; या, 
(२) सदस्यता से लिखित त्याग पत्र गवनेर को दे दे, तो उसकी 

सीट! रिक्त हो जायगी | 

यदि चेम्बर की आज्ञा के बिना उसका कोई सदस्य उसकी 
समस्त बेठकों से ६० दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी 
सीट रिक्त हो जायगी। किन्तु उपरोक्त दिनों की गणना करते 
समय वह अवधि सस्मल्ित नहीं की जायगी जिसमें चार से 
अधिक दिन तक चेम्बर स्थगित रहा हो । 


सदस्यता के लिए अयोग्यताएं---सिम्न लिखित व्यक्ति 
असेम्बल्ी या फोसिल के सदस्य नहीं चुने जा सकेंगेः-- 
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(१) यदि कोई व्यक्ति भारत में सम्राद ( क्राउन ) के अधीन 
किसी वेतनिक पद पर होगा; किन्तु यदि व्यवस्थापिका 
सभा ने अपने “एक्ट' द्वारा ऐसी अयोग्यताओं को दूर 
कर दिया हो, तो वह सदस्य हो सकेगा । 


(२ ) यदि वह पागल हों और उपयुक्त न्यायालय ने उसे ऐसा 
घोषित कर दिया हो । 


(३) यदि वह ऐसा दिवालिया हो जिसे न्यायालय द्वारा मुक्त 
न किया गया हो । 

( ४) यदि उसे प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पूर्व या वाद 
में न्यायालय द्वारा अपराधी या चुनाव-संबंधी कायवाही 
मे अपराधी घोषित कर दिया गया हो, यदि श्ान्तीय 
कानून या कोंसिल आडेर में उल्लिखित अवधि व्यतीत 
होगयी हो, तो यह सदस्य बन सकेगा। 


(४ ) यदि प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना से पूव या बाद में कोई 
व्यक्ति त्रिटिश-भारत या किसी संघीय देशी राज्य सें 
अपराधी घोषित कर दिया गया हो ओर कालेपानी या 
दो वर्ष के लिए केद की सज| दी गयी हो । किन्तु उसकी 
मुक्ति के बाद पॉच साल या इससे कम ( जिसे गवनर 
निश्चय करेगा ) समय “बीत गया हो, तो वह भेम्बर हो 
सकेगा । 





(६ ) यदि कोई उम्सेदवार नामज़द कर लिया गया हो या इस 
प्रकार नामज़द उस्मेदवार का चुनाव-एजेंट हो जिसने 
नियत ससय के भीतर नियमानुसार चुनाव के व्यय का 
विवरण दाखिल न किया ही, तो वह उस समय से ४ वर्ष 
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& प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा # ध्रे 


तक अयोग्य माना जायगा ओर संघीय अथवा भान्तीय 
किसी भी चुनाव में भाग न ले सकेगा । 


(७) कोई व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापिका के किसी चेम्बर का 
सदस्य उस समय नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी 
फोजदारी-अपराध के लिए फेद मे हो या कालेपानी मे । 


(८) उपरोक्त पेश (४ ) ओर (४) मे वर्णित अयोग्यतवाओं के 
कारण चेम्बर के किसी सदस्य का स्थान उस समय रिक्त न 
समझा जायगा जब तक कि उस तिथि से तीन सास 
व्यतीत न हो गये हो ओर यदि इस बीच मे उसने कोई 
अपील या अर्जी दाखिल की हो, तो जब तक उसका 

निणेय न हो जाय, वह बराबर सदस्यता का अधिकारी 
रहेगा । परन्तु वह चेम्बर के अधिवेशन से, इस काल मे, 
न तो स्थान भरहण करेगा और न सम्म्ृति ही*देगा। 


६ ६) संघीय या प्रान्तीय मंत्री बेतनिक पद (07708 ०0 97000 
ग्रहण करने पर भी सदस्यता के अयोग्य न होगा । 


(१० ) यदि कोई उपरोक्त वर्णित अयोग्य व्यक्ति (० 
(०७॥86 ) ग्रान्तीय असेम्बली या कोौसिल मे सदस्य 
की हेसियत से बैठेगा या सम्मति देगा तो उसे प्रत्येक 
दिन के लिए ४००) पॉच सो रुपये दंड देना पड़ेगा । 


नवीन शासन-विधान से सदस्य की भाषण स्वाधीनता की 
रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से धारा ७१ मे उल्लेख 
कि: आह का किया गया हे। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
शषाधिकार क्षे प्रत्येक सदस्य को व्यवस्थापिका सभा या 

उसकी किसी समिति ( (09778 ) में 


सदरयों के 
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शासन-विधान ओर स्थायी नियमों ( 80077 ०१०४७ ) के 
अनुसार भापण और सम्मति देने की स्वतंत्रता होगी। अपने 
किसी ऐसे भांपण ओर सम्मति के लिए अथवा चेम्वर हारा 
प्रकाशित उसके भाषण की रिपोर्ट या सम्मति के) प्रकाशन के 
लिए उस पर. न्यायालय में कोई नालिस नहीं की जायगी ओर 
दूसरे मामलो मे सदस्यो के अधिकार वही होगे जो प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के कानून (6७ ) द्वारा समय-समय पर 
निधोरित किये जायेंगे; और जब तक प्रान्तीय कानून द्वारा 
निर्धारित न होगे तब तक प्रान्तीय-स्व॒राज्य से पूच अचलित 
अधिकार रहेगे। मान्तीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भी 
चेस्बर अथवा दोनो के संयुक्त अधिवेशन को न्यायालय के 
अधिकार न होगे, वह अनुशासन या दंड संबंधी अधिकारो का 
प्रयोग न कर सकेगा | किन्तु चेस्बर को यह अधिकार होगा 
कि वह उन व्यक्तियो को बाहर कर दे या हटा दे जो उसके 
स्थायी नियमी ( 80000779 ०070०8 ) की अवज्ञा करे या अलनु- 
वित रीति से आचरण करें। ऐसे व्यक्तियो को दंड देने की 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के एक्ट द्वारा व्यवस्था की जायगी 
जो चेम्बर की किसी समिति के समक्ष गवाही देने या काग्रजात 
पेश करना अस्वीकार करेंगे । प्रत्येक सदस्य को प्रान्तीय उयवस्था- 
पिका सभा के कानून द्वारा निश्चित नियस के अनुसार वेतन 
ओर भत्ता सिलेगा । 


तीन अकार की व्यवस्था--प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
की कार्यवाही को ३ भागों मे बॉटा जा सकता हैः-(१) 
सासान्य-व्यवस्था (२) आर्थिक-व्यवस्था (३) गबनेर के 
व्यवस्थापक-विशेषाधिकार । 
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सामान्य व्यवस्थापक कार्यवाही १ 


आर्थिक क़ानूनी ससविदों को छोड़कर अन्य सब प्रकार के 
कानूनी मसचिदे ( 3]$ ) प्रान्त के किसी भी चेम्बर में रकखे 
जा सकते है, चेम्बर के स्थगित किये जाने से कोई ग्रस्तुत बिल 
गिर ( 7,0793 ) नहीं सकेगा | 


वह बिल जो कोसिल सें विचाराधीन हो और असेम्बली 
द्वारा स्वीकृत नही किया गया हो तो असेम्बली के भंग हो जाने 
का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि कोई बिल असेम्बली 
में विचाराधीन हो या असेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
हो और कोसिल में विचाराधीन हो, तो असेम्बली के भंग हो 
जाने से वह बिल गिर जायेगा । 


जिस प्रान्त में दो चेम्बर हो, उस प्रान्त में विल॒ उसी समय 
स्वीकृत समझा जायगा जब कि वह ज्यों का 
बिल को स्वीकृति त्यो या ऐसे संशोधनों के साथ जिनको दोनों 
चेम्बर स्वीकार करें, दोनो चेम्बरों द्वारा 
धवीकृत' किया गया हो । यदि कोई बिल असेम्बली ने पास कर 
दिया हो ओर वह कौंसिल मे भेज दिया गया हो और उसकी 
प्राप्ति के एक बप की अवधि से वह गवनर के पास स्वीकृति के 
लिए न भेजा गया हो, तो गवनेर दोनो चेम्बरों का संयुक्त अधि- 
चेशन उपरोक्त बिज्न को पास कराने के लिए आमंत्रित करेगा। 
किन्तु यदि गवनर को यह्‌ प्रतीत हो कि इस विल का सम्बन्ध 
राजस्त्र ( 7779708 ) अथवा विशेष उत्तररायित्वों से है, तो वह. 
बिना उपरोक्त १९ मास की अवधि समाप्त हुए दोनों चेम्बरों का 
संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करेगा। 
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यदि संयुक्त अधिवेशन में उपरोक्त बिल चहुसत से पास हो 

गया तो यह समझा जायगा कि दोनो चेस्वरों 

आयुक्त अधिवेशन ने बिल को पास किया है। संयुक्त-अधिवेशन 

का अध्यक्ष लेजिस्लेटिव कोसिल का प्रधान 

( /?/-880७76 ) होगा उसकी अनुपस्थिति से वह व्यक्ति अध्यक्ष 

होगा जिसे कार्यवाही के नियसो के अनुसार निश्चय किया 
शया हो | 


असेस्बली या दोनो चेम्बरो द्वारा स्वीकृत बिल गवनेर की 

स्वीकृति के लिए भेजा जायगा। गवनेर निज 

गषनर द्वारा स्वेच्छा से यह घोषित करेगा कि वह (१) 

स्वीकृति. सम्रगट के नास से बिल को स्वीकार करता है, 

या (२) बिल पर अपनी स्त्रीकृति नहीं देगा 

था (३) बिल को गवनेर-जनरल की स्त्रीकृति के लिए सुरक्षित 
शक्खेगा । 

जो बिल उपरोक्त रीति से गवनर-जनरज्ञ की स्वीकृति के 

लिए सुरक्षित रक्खा जायगा, उस पर गवनेर 

गवनर जनरल जनरत्न अपनी (१) सस्सति देगा या (२) 

द्वारा स्वीकृति सम्मति नही देगा या (३ ) गवनर-जनरल उसे 

सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रक्खेगा । 


शासनादेश-पत्र ( 99 प्राग्शा8 0 शाक्ाप्रक्ा०णा३ ६0 
6०:»7००४ ) के १७ वे पेरा में बिलो की 
गवनर के लिए स्वीकृति के संबंध मे निम्नलिखित आदेश दिया 
शासवादेश गया हैः--गवनेर निम्नलिखित श्रेणी के किसी 
भी बिल पर अपनी स्वीकृति नही देगा, किन्तु 

वह उसे गवनर-जनरल के विचार के लिए सुरक्षित रकखेगा | 
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(१) वह “बिल” जो ब्रिटिश-भारत में प्रचलित पालिमेंट के 
किसी एक्ट के विरुद्ध हो या उसको रद करे, 
(२) वह 'बिल' जो गवर्नर की सम्मति में हाईकोट के अधि- 
कारों को कम करे । 
(३) वह “बिल! जो स्थायी बन्दोवस्त ( ?छाशशाणा 
58+#707०%५ ) में परिवतेन करे; 
(४ ) वह “बिल” जिसका संबंध भेद्-साव ( )80परा- 
79607 ) से हो; 
गवनेर या गवनर-जनरल हारा स्वीकृत किसी भी बिल को 
स्वीकृति देने के १२ मास की अवेधि 
सम्राट का विशेषाधिकार के भीतर सम्राट अस्थीकार कर सकता 
है; गवनर गज़ट में इस अस्वीकृति की 
शीघ्र ही सूचना प्रकाशित करेगा; ओर उसी समय से एक्ट! 
अवेध माना जायगा । 
५ 
२---आ्थिक व्यवस्थापक कायवाही 


गवनर की सिफारिश के बिना नवीन कर लगाने वाला 
प्रस्ताव या सरकारी आय को खच करने वाला, तथा अथ-संबंधी 
अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा। 


गवनर प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए प्रधान-मंत्री द्वारा बजट 
प्रस्तुत करायेगा | बजट मे प्रथक्‌-प्रथक्‌ निम्न 

बजट लिखित बाते होगीः--( १ ) बह व्यय जिस 
पर सम्सति नही ली जायगी; ( २ ) बह व्यय 

जिस पर सम्मति ली जायगी, बजट में वह रकम भी दिख- 


लायी जायगी जिसे गवनेर अपनी इच्छा से विशेष उत्तरदायित्वों 
.। 
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को पूरा करने से व्यय करेगा । प्रथम भाग पर प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका-सभा को सम्मति देने का अधिकार न होगा । इसमें निम्न 
लिखित मद्दे सम्मिलित है :-- 


( १ ) गवर्नर का वेतन ओर दृत्तियोँ और उसके पद से संबंध 
रखने वाले अन्य ठयय । 


(२) ऋण का वह भाग जो प्रान्तों से बसूल किया जायगा । 


(३) मंत्रियों ( 07808 ) और एडवोकेट-जनरल का वेतन 
ओर बृतियाँ । 


(४ ) हाईकोठे के जजो के वेतन ओर बृतियाँ । 

(४ ) प्रथक्‌ प्रदेशों ( 75८एतेश्त ॥९8७ ) के राज्य-प्रबंध का 
उ्यय । 

(६ ) न्यायालय या पंचायत की किसी डिप्नी को अदा करने के 
लिए घन । 


उपरोक्त मद्दो मे से (१) को छोड़कर अन्य सबो पर उयव- 
स्थापिका-सभा से विचार किया जा सकेगा, परंतु उन पर 
सम्मति नहीं ली जायगी। इसी श्रेणी के खर्चो का अनुमान- 
पत्र जिस पर असेस्‍्बल्ली सम्सति दे सकेगी, व्यवस्थापिका असे- 
म्बल्ली से सहायता के लिए मॉगो के रूप मे पेश किया जायगा | 
असेम्बली को यह अधिकार होगा कि वह उन्हे स्वीकार करे, 
अस्वीकार या उनमे कसी करे। गवनर की सिफारिश के बिना ऐसा 
कोई बिल व्यवस्थापिका-सभा मे पेश नही किया जायगा जो व्यय 
से संबंध रखेगा और निम्नलिखित सासलो में गवर्नर की 
सिफारिश के बिना कोई बिल या संशोधन "प्रस्तुत नहीं किया 
जायगा $-- 
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(१ ) कोई टेक्स बढ़ाना या जारी करना | ्् 


(२) प्रान्त के ऋण या आर्थिक ज़िम्मेदारी ( 00 8967078 ) 
के संबंध में नियम बनाना या बने हुये नियमों में संशो- 
धन करना । 


(३ ) बजट की किसी रकम को बोट से सुरक्षित करने के लिये 
प्रस्ताव या संशोधन । 


गवनर के उ्यवस्थापक विशेषाधिकार 


पार्लिमैंटरी संयुक्त-कमेटी की यह सम्मति है, कि “ गवनर के 
विशेष उत्तरदायित्वों ( 89909 /०8|9०780]068 ) को उचित 
रीति से पूरा करने के लिए विशुद्ध काय-कारिणी का काये ही 
पर्याप्त न होगा; कुछ विशेष परिस्थितियों मे यह आवश्यक होगा 
कि उसे विशेषाधिकार दिये जाये। 
पहले शासन-विधान के अनुसार गवनेर को, प्रान्तीय ठयब- 
“पक स्थापिका-सभा हारा किसी भी अस्वीकृत 
गवनर के एक्ट कानून को प्रमाणित” ( (७४४80 ) करने का 
अधिकार था और इस प्रकार 'प्रसाणित बिल” 
व्यवस्था पिक सभा का “एक्ट साना जाता था । वत्तेमान शासन- 
विधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि गवबनेर क़ानून ( 4७ ) बना 
सकेगा । गवनर किसी भी समय जब आवश्यकता प्रतीत हो तब 
असेम्बली या दोनों चेम्बरों को संदेश द्वारा उन परिस्थितियों की 
सूचना दे सकेगा जिनके कारण वह 'एक्ट' बनाने के लिए वाध्य 
हुआ है। गवनेर 
(१) शीघ्र ही बिल को कानून ( 0७ ) का रूप देगा या 


(२) संदेश के साथ कानून के सशविदे को भेज देगा | 
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यदि गवनर संदेश के साथ वित्न का मशविदा भेजैगा, तो एक 
मास के बीत जाने पर वह उसे कानून (एक्ट ) का रूप 
दे सकेगा । 


प्रान्तीय सरकार दो प्रकार के आर्डीनेन्स-अस्थायी कानून-- 
प्रचलित कर सकेगी | प्रथम प्रकार का आडडी- 
दो ग्रकार के त्ेन्स' गवनर अपनी जिम्मेदारी पर अपने विशेष 
धआडीनेन्स”ः उत्तरदायित्वों को पूर करने के लिए जारी 
करेगा, हितीय प्रकार के आर्डीनेन्स मंत्रियों की 

सलाह से जारी किये जायेंगे । 


१--गवनेर किसी भी समय, जब प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
धिवे कक ह) को 
सभा का अधिवेशन न हो रहा हो, यह समके कि ऐसी परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी है जिनके कारण यह आवश्यक हो 
२ रः हैक नि 
गया हे कि शीघ्र ही काय किया जाय तो वह शआर्डनेस जारी 
कर सकेगा, किन्तु।-- 


( १ ) यदि इस शासन-विधान के अन्तगंत किसी बिल की 
धाराएँ ऐसी हो कि जिनके कारण बिल को भ्रस्तुत करने से पूव 
गवनेर या गवनर-जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक हो और 
ऐसी ही धाराएँ “आर्डीनेस' में भी हो, तो गवनेर आर्डीनिस' 
जारी करते समय आत्म-निणुय का प्रयोग करेगा । 


' (२) यदि आर्डानिस मे ऐसी धाराएं है कि जो यदि बिल 
के रूप में होती तो गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक . 
होती, तो गवनर गवनर-जनरल के आदेश के बिना आर्डनिंस 
अचलित नही करेगा | 


& प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा # १०९ 


बड़ 


हा 


२--इस धारा के अनुसार जो आ्डीनिंस जारी किया जायगा 
ै्‌ ९, जे 
+ उसका प्रभाव वैसा ही होगा जेसा कि आरान्तीय व्यवस्थापिका 
सभा के कानून का; किन्तु+-- 


(१ ) बह प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के समन्ञ शस्तुत किया 
जायगा ओर व्यवस्थापिका सभा के पुनः अधिवेशन के 
प्रारम्भ से ६ सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाने पर आर्डी- 
नेस का काई प्रभाव न रहंगा या असेंम्बली द्वारा आर्डीनिंस 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास होने और कोसिल द्वारा सहमति 
प्रकट करने पर वह तुरन्त ही कोई प्रभाव न रखेगा । 


(२) सम्राट प्रान्तीय व्यवस्था पिका के कानून की तरह उसे रह 
कर सकेगा | 

(३ ) गवर्नर उसे किसी भी समय वापस ले लेगा । 

(४ ) यदि आर्डनिेस में किसी ऐसी धारा का उल्लेख है जिसे 
यदि व्यवस्थापिका सभा क कानून का रूप दिया जाय ता 

होगी हम र्डनिं के 

वह कानून-विरुद्ध , ता ऐसा आर्डनिंस अवध 
( ए०वते ) होगा । 


यह आर्डनेंस प्रथम श्रेणी के है । इनके अतिरिक्त गवनर 
भी अपने विशेष उत्तरदायित्वों की पूर्ति क लिए आर्डनिंस जारी 
कर सकेगा। ऐसा थार्डनिंस ६ सास तक जारी रह सकेगा | 
दुसरे आर्डानिंस द्वारा यह आ्डीनिंस ६ सास क् लिए पुनः जारी 
किया जा सक्सा। ऐसा आईनिंस वही प्रभाव रखेगा जो 
प्रभाव प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का एक्ट रवेगा । किन्तु:-- 


(१) सम्राट को यह अधिकार होगा कि वह उसे अस्वीकार 
कर दे । 
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(२) गवनर उसे किसी भी समय वापस ले लेगा | 


(३) यदि कोई आर्डनिंस किसी पूचं--प्रचलित आर्डीनेंस की 
अवधि बढ़ाने के लिए जारी किया गया है, तो वह तुरंत 
ही गवनर-जनरल द्वारा भारत-संत्री के पास भेज दिया 
जायगा ओर वह उसे पार्लिमेंट के दोनो चेम्बरो के सामने 
पेश करेगा । 

उपरोक्त आर्डनिस जारी करते समय गवनेर स्वेच्छा 

(78 ता80 #07 ) का प्रयोग करेगा; परंतु 

ऐसा काये वह गवनेर-जनरल की सम्मति से 

की सम्मति. करेगा। यदि समयाभाव से सम्मति प्राप्त 

न हो सकेगी तो वह आर्डानेंस जारी कर देगा, 

किन्तु ऐसी स्थिति में गवनर-जनरल आडॉनिस को वापस लेने 

का आदेश कर सकता है ओर तदसुसार वह वापस कर लिया 
जायगा । 


गवनर-जनरल 


विधान की विफलता 


गवर्नर का घोषणा प्रकाशित करने का अधिकार-- 
शासन-विधान के विफल होने की दर्शा मे किसी भी समय जब 
कि शासन-विधान के अनुसार प्रान्त का शासन संचालन नही 
हो सके, तब्र॒ गवर्नर शासन-विधान की दशा ६३ के अनुसार 
चोषणा ( ?00[977०४07 ) ह्वारा-- 
(१) यह घोषणा कर सकता है कि घोषणा मे वर्णित कार्य 
गवनेर की स्वेच्छानुसार किये जायेंगे, 
(२) प्रान्तीय सरकार की किसी भी संस्था के समस्त या कुछ 
अधिकारों या अधिकार को अहण कर लेगा । किन्तु वह, 
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(। ) हाइकोट के अधिकारो का ग्रहण नही कर सकेगा । 


(॥ ) इस प्रकार की घोषणा किसी अन्य घोषणा द्वारा रद्द या 
परिवर्तित की जा सकेगी । 


(77 ) ऐसी घाषणा शीघ्र भारत-मंत्री के पास भेज दी जायगी 
ओर वह उसे पार्लिमेंट के समत्ष रखेगा । 

(7ए ) यह घोपणा ६ सास तक प्रभाव रख सकेगी । 

(९) यदि पार्लिमैट के दोनो चेम्बर उपरोक्त घापणा को एक 
प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लेंगे और प्रस्ताव द्वारा उसका 
जारी रखना पसंद करेगे तो वह उसकी अवधि समाप्ति 
के बाद ओर १ साल तक अपना प्रभाव रखेगी | 

(ए। ) ऐसी घोषणा ३ साल से अधिक किसी की दशा मे अपना 
प्रभाव नही रखेगी । 

(ए॥) यदि गवनेर घोपणा के अनुसार व्यवस्थापक अधिकारों 
का प्रयोग कानून-निर्माण के लिए करेगा तो उसके हारा 
निर्मित कानून घोषणा की अवधि समाप्त होने क बाद 
कप रे ( हेगे 
दो वर्ष पयन्त जारी रहेगे, किन्तु उपयुक्त व्यवस्थापिका 

किये रे छ. 
सभा द्वारा रद्द किये जाने पर उनका प्रभाव न रहगा। 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 


शासन-विधान (१६३४ ) की धारा ६६ (१) के अनुसार 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए 
क़ानून निर्साण कर सकगी । कोई संघीय कानून केवल इस आधार 
पर अवध ( ॥05 »ंते ) नहीं माना जायगा कि वह वाह्य प्रादशिक 
| ॥चत पाकर 0925000 ) प्रभाव रखया आर निम्न 
लिखित व्यक्तियों के संबंध में लागू होना: 


न न अर 
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(१) भारत के किसी भाग में ब्रिटिश प्रजा ओर क्राउन' के 
कमचारी) या 

(२) ब्रिटिश प्रजा जो भारत के किसी भाग में रहती हो, या 

(३) उन जलयान ओर वाय़ुयान के व्यक्तियों पर जिनकी 
ब्रिटिश भारत या किसी संघीय .राज्य मे रजिष्टी की 
गयी हो, या 

(४ ) संघीय देशी राज्यो की प्रजा पर, या 

(४ ) जल, स्थल और आकाश सेना संबंधित व्यक्तियो पर, 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा किन विषयों के संबंध मे कानून 

निर्माण कर सकेगी, इसका उल्लेख शासन-विधान की धारा १०० 

में किया गया है+-- 

(१ ) संघीय व्यवस्थापिका सभा को शासन-विधान की सातवी 
परिशिष्ट की सूची, सं० १ से वर्णित विषयों के संबंध से 
कानून बनाने का अधिकार होगा । यह “संघीय व्यवस्था- 


पक सूची” के नाम से प्रसिद्ध है । 


(२) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को भारतीय शासन-विधान की 
सातवी परिशिष्ट की सूची सं०२ से वर्णित विषयो के 
संबंध मे कानून बनाने का अधिकार होगा । यह “प्रान्तीय 


व्यवस्थापक सूची” के नाम से प्रसिद्ध है । 


(३) संघीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ को सातवीं 
परिशिष्ट की सची सं? ३ मे वर्णित विषयो के संबंध मे 
कानून बनाने का अधिकार होगा । यह “मामान्य व्यव- 


स्थापक रची” कहलायेगी | 
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संघीय व्यवस्थापिका उपरोक्त पैरा २ में वर्णित विषयों के 
संबंध में क़ानून बना सकेगा, परन्तु प्रान्त या उसके किसी भाग 
के लिए नहीं । 

जो विषय सामान्य राष्ट्रीय हित के हैं उनके संबंध में केवल 
संघीय व्यवस्थापिका को क़ानून बनाने का अधिकार हे 
किन्तु जो विषय केवल प्रान्तिक महत्व रखते हैं, उनके संबंध में 
4 का अधिकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को दिया 
गया है । 


कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनका संघीय और प्रान्तीय 
दोनों हितों से संबंध है । उनके संवंध में दोनों व्यवस्थापिका- 
सभाओं को अधिकार दिये गये है; किन्तु शासन-विधान की 
धारा १०७ के अनुसार ही कानून बन सकेंगे । धारा १०७ इस 
प्रकार हैः-- 

४ ( १ ) यदि प्रान्तीय क़ानून की कोई धारा उस संघीय क़ानून 
की धारा के विरुद्ध हे जिसे संघीय व्यवस्थापिका को 
बनाने का पूरा अधिकार है, या वर्तमान भारतीय क़ानून 
(जो 'सामान्य व्यवस्थापक सची' संख्या तीन से संबंधः 
रखने वाले विषयों के संबंध में ) के विरुद्ध है, तो संघीय 
क़ानून या भारतीय क़ानून ही जारी रहेगा और प्रान्तीय 
कानून का वह प्रतिकूल भाग अवेध साना जायगा ।”? 

४४२) यदि “सासान्य ज्यवस्थापक सची ” ( 007८प्राकशाई 
(6४ां5।89ए6 ॥/5 ) सें दिये किसी विपय के संबंध में 
प्रान्तीय क़ानून की कोई धारा पूर्व संघीय क़ानून या 
वर्तमान भारतीय क़ानून के विरुद्ध है, तो, यदि प्रान्तीय 
कानून गवनर-जनरल फे विचार के लिए सुरक्षित किया 


जी दा 
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गया है या सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित है, ओर 
गवनर-जनरल या सम्राट ने अपनी स्वीकृति ( 8७352॥6 ) 
दे दी है, तो उस प्रान्त में प्रान्तीय कानून माना जायगा ) 
परंतु संघीय व्यवस्थापिका किसी भी समय इस विषय मे 
कानून बना सकगा। किन्तु गवरनर-जनरल की पूर्व'स्वीकृति 
के बिना संघीय व्यवस्थापिका के किसी भी चेम्बर में 
कोई ऐसा बिल या संशोधन श्रस्तुत नहीं किया जायगा 
जो किसी प॥आान्तीय कानून के अ्रतिकूल होगा ।” 


#( ३) यदि संघीय देशी राज्य के कानून की कोई धारा उस 
संघीय कानून के अतिकूल होगी, जो संधीय देशी राज्य 
में जारी होगा, संघीय कानून, चाहे वह देशी राज्य के 
कानून से पहले या बाद में बना हो, जारी रहेगा ओर 
देशी राज्य का कानून जितना उसके प्रतिकूल होगा अवेध 
माना जायगा ।! 

नवीन शासन-विधान ( १६३४ ) की धारा १०२ के अनुसार 

गवनर-जनरल आवश्यक घोषणा (7?0८8- 

क्यवश्यक घोषणा 78007 ० 7770 876 ) प्रकाशित करके 

संघीय व्यवस्थापिका-सभा को यह अधिकार दे 

सकता है कि वह “आन्तीय व्यवस्थापक-सची” मे उल्लिखित 

विषयों से संबंधित कानून ग्रान्त या उसके किसी भाग के लिए 

वनावे | किन्तु इस आशय का कोई बिल या संशोधन गवनेर- 
जनरल की पूव स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायगा । 

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा भी कानून बना सकेगी। किन्तु 

यदि प्रान्तीय कानून की कोई धारा संघीय कानून के ग्रतिकूल 

होगी तो संधीय कानून ही प्रचलित होगा ! 
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“आवश्यक घोषणा ३-- 
( १) किसी दूसरी घोषणा द्वारा रद्द की जा सकेगी । 


(२) भारत-मंत्री के पास भेज दी जायगी और वह उसे पार्लि- 
सेंट के समक्ष भ्स्तुत करेगा । 

(३) आवश्यक घोषणा 5 सास तक जारी रहेगी। किन्तु यदि 
इस अवधि की समाप्ति के पूब पार्लिमैट के दोनों चेम्बर 
उसे स्त्रीकार कर लेंगे तो अधिक दिनो तक भी जारी रहेगी । 

(४) आवश्यक घोषणा! के अन्‍न्तगंत जो क़ानून संधीय 
व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये जाबेगे, वे घोषणा की 
अवधि समाप्त हो जाने के बाद ६ मास तक जारी रहेगे। 


संधीय व्यवस्थापिका सभा दो या अधिक प्रान्तों के लिए 
कानून बना सकेगा 


यदि दो या अधिक प्रान्तों के लिए एक-सा कानून वनाना 
चांछनीय हो और उन प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाएं इस 
आशय के प्रस्ताव पास करें कि संघीय व्यवस्थापक सभा उनके 
लिए कानून बनावे. तो संधीय व्यवस्थापिका सभा उपरोक्त 
प्रान्तों के लिए कानून वना सकेगी, किन्तु ऐसा कानून उस ग्रान्त 
की व्यवस्थापिका सभा द्वारा रद्द किया जा सकेगा यथा उसमें 
संशोधन किया जा सकेगा,जिसके संबंध में वह घनाया गया हागा । 
गवनर-जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया हे कि 

रु बह संघीय व्यवस्थापिका सभा या प्रान्तीय 
आतारक्त वउ्यवस्थापिका सभा को उन विषयों के संबंध 
अधिकार में क़ानून बनाने का अधिकार द सकेगा ज्ञिनका 
उल्लेख विधान की सातवीं परिशिप्ट की किसी 
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भी सूची में नहीं होगा | वह नवीन कर लगाने के लिए भी अधि- 
कार दे सकेगा जिसका उल्लेख तीनो में से किसी भी सूची 
में न होगा । इस धारा का पअयोग गवनर-जनरत्न स्वेच्छानु- 
सार करेगा । 


भारतीय व्यवस्थापिका सभा की मयोदाएँ 
१--पालिंमैट के सुरक्षित अधिकार/-- 


(१) पारलिंमैट को त्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के 
लिए कानून वनाने का अधिकार होगा । 


(२ ) शासन-विधान निम्न लिखित सामलो से संघीय या 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार नही देता--+ 


(4) प्रभु (50ए००६87 ) या राजकुल् या सम्राट के उत्तरा- 
धिकार या भारत के किसी भाग मे सम्राट के प्रझ्ञ॒त्व 
ब्रिटिश नागरिकता के कानून या फौजी कानून आकाश- 
सेना-कानून, नाविक अनुशासन कानून अथवा प्राइज़कोट 
के संबंध मे; कानून बनाना या 


(॥ ) इस शासन विधान ( १६३४ ) या उसके अन्तर्गत किसी 
कौसिल-आडेर, या शासन-विधान के अन्तगगत भारत- 
मंत्री ह्वरा निर्मित किसी नियम या गवनेर-जनरल या 
गवनेर द्वारा निर्मित किसी नियम से उस समय तक 
संशोधन करने का अधिकार नही है जब तक कि शासन- 
विधान की कोई धारा स्पष्ट रूप से उसे अधिकार न दे, या 

(7 ) किसी भी न्यायालय से अपील के लिए विशेष आज्ञा 
प्रदान करने के सम्राट के विशेषाधिकार को कम करने के 
संबंध मे कानून बनाना | 
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गवनर-जनरल या गवनर की पूव स्वीकृति 


ब्रिटिश भारत से व्यवस्थापिका-च्षेत्र में पार्लिमेंट तो सबसे 
ऊपर ओर शक्तिशालिनी व्यवस्थापिका सभा हे ही। किन्तु 
पार्लिमेंट के विशेषाधिकार के अतिरिक्त गवनर-जनरल ओर 
गवनर को भी व्यवस्थापिका-च्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए 
बड़े शक्तिशाली अधिकार प्रदान किये गये है। शासन-विधान 
की धारा १०८ के अनुसार यह आवश्यक है कि कुछ विशेष 
प्रकार के बिल्लों को संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ में 
पेश करने से पूव गवनर-जनरल या गवनर की स्वीकृति प्राप्त 
कर ली जाय । इसका स्पष्ट अथ यह है कि गवनर-जनरल या 
गवनर उन विपषयो के संबंध मे कानून बनाने से रोक सकेगा | 
वे विपय इस प्रकार हैः-- 
(१) ब्रिटिश भारत में प्रचलित पार्लिमेट के किसी कानून की 
धाराओ के प्रतिकूल, या 
(२) गवनेर-जनरल या गवनेर के 'एक्ट' या उनके द्वारा स्वेच्छा 
से जारी किये हुए आर्डनेंस में परिव्तत था संशोधन 
आदि, या 
(३) उन सासलो के संबंध में जिसमें गवनर-जनरलत अपने 
विशेषाधिकारो का प्रयोग कर सकेगा; था 
(४) पुलिस के संबंध में क्रिसी नियम में संशाधथन; या 


(४) यूरोपियन ब्रिटिश प्रजा के संबंध सें जाब्ता फोजुदा 
परिवर्तन; या 
(६ ) ज्रिटिश-भारत में न रहने वाले व्यक्तियों पर और ब्रिटिश- 
प व छियिं 
भारत में रहने वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाना या इन 
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कम्पनियों पर अधिक कर लगाना जो ब्रिटिश भारत के 
नियंत्रण या प्रबंध में नहीं हैं । या 
(७ ) ब्रिटेन में कर-योग्य आयके संबंध सें किसी संघीय आयकर 
से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभावित करना । 
इसी प्रकार प्रान्तीय क्षेत्र मे गवनेर से पूव स्वीकृति प्राप्त 
करना आवश्यक हे। 
व्यवस्थापिक्ता सभाओं का संगठन 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका के संगठन पर यहाँ विचार करना 
आवश्यक है। प्रान्तीय असेम्बलियो का संगठन ४ अगस्त १६१२ 
को प्रकाशित साम्प्रदायिक निर्णय! ( (00.रपरा््क 8एकपते ) 
के अनुसार किया गया है। उपरोक्त “निर्णेय' मे प्रान्तीय कौसिलो 
के संगठन के संबंध में काई प्रस्ताव नही किया गया है। इस 
“निर्णय! से दो परिवर्तन हो गये हैः-( १) उड़ीसा-प्रान्त का 
निर्माण (२) २४ सितम्बर १६३२ ई० का पूना-पेक्ट | 


असेम्बलियों का आकार--पश्रान्तीय असेस्बलियों का 
आकार भिन्न-भिन्न है| मद्रास मे २१४५, बंबई मे १७४, बंगाल 
में २४०, संयुक्त-प्रान्त मे २९८, पंजाब मे १७४, बिहार से १४२, 
मध्य प्रान्त मे ११९, आसाम से, १०८, सीसा प्रान्त से ४०, 
उड़ीसा मे ६० ओर सिन्ध मे ६० सीटें है। इन समस्त सीटो की 
पूर्ति निवाचन द्वारा होगी । 


कौसिलों का आकार--मद्रास, बम्बई बंगाल, संयुक्त- 
प्रान्त, विहार और आसाम मे अपर चेम्बर ( कोसिल ) स्थापित 
की गयी है; मद्रास में ५६, बस्बई मे ३०, बंगाल में ६४, संयुक्त- 
प्रान्त में ६०, बिहार मे ३० और आसाम में २२ सीटें है। बंगाल 
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कॉसिल की २७ सीटों और विहार-कॉसिल की १२ सीटों का 
चुनाव उन प्रान्तो की असेस्‍्बली द्वारा होगा | उपरोक्त प्रान्तों में 
क्रमशश+ १०, ७, ८5; ८5; ७ व ७ सदस्य गवनंर द्वारा मनोनीत 
किये जायेंगे । 
प्रान्तीय असेम्बलियों के लिए निर्वाचक--पूर्वा शासन- 
विधान के अन्तर्गत मताधिकार ७० ल्ञाख बल्ली-पुरुषो को भाप्त 
था। अर्थात्‌ ब्रिटिश भारत की जन-संख्या का ३२% प्रतिशत भाग 
ही मताधिकार का अधिकारी था। इनमें से ३१४,००० श्त्रियाँ 
सतदाता थी । 
मताधिकार की योग्यताएं---मताधिकार की योजना 
लोथियन-कसेटी ( सताधिकार-समिति ) की रिपोर्ट के आधार पर 
तेयार की गयी है| सताधिकार का मूल आधार सास्पत्तिक 
योग्यता है--( लगान, सालगुजारी, आयकर, स्यूनिस्पल-कर 
इत्यादि ) | शिक्षा-संबंधी योग्यता भी एक आधार है | कुछ विशष 
ग्यताएँ सहिलाओ ओर परिगणित जातियो के प्रतिनिधित्व की 
सुरक्षा के लिए रखी गयी हैं | अवकाश-प्राप्त कमेचारियो के 
लिये भी मताधिकार दिया गया हे। सम्राट की नियमित सेना 
के नान-कमीशन अफसरो व व्यक्तियों को भी सताधिकार दिया 
गया है। सद्धदूर, वाणिज्य ओर जमीदारो को भी विशप सता- 
घिकार दिया गया है । 
यह-अनुसान किया गया ह कि इस नवीन योजना के अनुसार 
२६,०००,०००, पुरुष प्र ६.०००,००० सहिलाए मताधिकार की 
अधिकारिणी हैँ। 


निर्वाचन-चेत्र--भान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निप्नलिखित 
प्रथक्‌ निर्वाचन-ज्षेत्रों हारा चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्मित होंगीः-- 
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& १ ) सासान्य निवांचन क्षेत्र ( इसमें अधिकांश में हिंदू सम्मि- 


लित हैं ) । 


ए २) सामान्य निवाचन क्षेत्र ( इसमें परिगशित जातियो के लिये 
स्थान सुरक्षित हैं )। 

(३ ) मुसलिस-निर्वा चन-त्षेत्र । 

(४ ) यूरोपियन। 

(४) एग्लोइंडियन । 

(६ ) भारतीय ईसाई। 


(७ ) सिक्‍्ख । 

(८) महिलाएं -सासान्य-त्षेत्र । 
६) » . सिक्‍ख। 

(१०) + मुसलिम । 
(११) » . एन्‍लों इडियन। 
५१२) » भारतीय ईसाई । 


(१३ ) ब्रिटिश व्यापार वाणिज्य व उद्योग | 
€ १४ ) भारतीय व्यापार व उद्योग । 

€ १४ ) जमीदार । 

६१६ ) सज़दूर । 

( १७ ) विश्वविद्यालय । 

(१८) पिछड़े प्रदेश । 


आान्तीय व्यवस्थापिका सभा के संगठन की अालोचना 


साम्प्रदायिक निर्णय के आधार पर प्ान्तीय असेम्बलियों 
का संगठन किया गया है। यह तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं 
और पाठको से यह भी छिपा नहीं है कि इस साम्प्रदायिक 
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निर्णेय के परिणाम स्वरूप प्रान्तीय असेम्बली को १८ ऐसे भागों 
“ में बाँट दिया गया है कि थे सब मिलकर राजनीतिक-दलों का 

विकास नहीं कर सकते। पार्लिमेंटरी शासन-प्रणाली के लिए 

२ या ३ बड़ी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व अनिवाये है। 

इसमें सन्देह नहीं कि यह साम्प्रदायिक निशंय बहुत ही अरा- 

प्दीय ओर पजातंत्र सिद्धान्त के प्रतिकूल है। कॉमन स ने इसका 

शुरू से विरोध किया है । 

१--आन्‍न्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ जाति-गत चुनाव के आधार 
पर बनी है । अनेकों ऐसी जातियों को प्रथक्‌ चुनाव दिया 
गया है, जो बहुत ही अगण्य अल्पसत कही जा सकती हैं । 
इन्हें जाति-गत प्रतिनिधित्व भी धन, सम्पत्ति, सभ्यता, 
संस्कृति और जन-संख्या के अनुपात से अधिक दिया गया 
है। एग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, यूरोपियन प्रत्येक प्रान्त 
मे है, परंतु प्रान्त की जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत ही 
छोटी जातियाँ हैं। इस विभाजन से अनेकों अल्प-संख्यक 
वर्ग बन गये हैं जिनकी संरक्षा का भार गवरनेर पर है। इस 
प्रकार गवर्नर को हस्तक्षेप करने के लिए यथेष्ट अचब- 
सर मिलेंगे । 

२--प्रथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त प्रथकू वर्ग 
प्रतिनिधित्व भी दिया गया है--जमींदार, व्यापार, मजदूर 
इत्यादि। कहना तल होगा कि इन दोनों प्रतिनिधित्वों में 
पारस्परिक विरोध है। इस अकार गवर्नर इनमें सन्तुलन 
पैदा करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। 

+-३-केवल जाति-गत और वर्गे-गत अतिनिधित्व ही नहों दिया, 
गया दे, प्रत्युत खी-समाज में भी ४ दल खड़े कर दिये गये 
ध्र्र 
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हैं। सभी सख्रियो की समस्याएँ और हित समान हैं। परंतु 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, ऐ ग्लो-इंडियन महिलाओ के प्रथक 
निवाचन-च्षेत्र चना कर उनमें भी क्ृत्रिस भेद-भाव पैदा करने 
का प्रयत्न किया गया है | 

४--विश्वविद्यालयों को विशेष प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व प्रदान करना 
स्वथा अनुचित हे । प्रान्तीय व्यवस्थापिका में जो व्यक्ति 
सदस्य चुन कर जायंगे उनसे से अधिकांश इन्हीं विश्व- 
विद्यालयों मे शिक्षा पाये हुए बिद्दान होगे। वे अवश्य ही 
राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए यत्नशील रहेगे। ऐसी 
दशा मे प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व देना उचित नही है। 

४-स प्रथक्‌ निवाचन पद्धति का सबसे बड़ा दोप तो यह है 
कि यह उत्तरदायी शासन के बिकास से बाधक है | 


ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं सें भाषा-प्रयोग--- 
शासन-विधान ( १६३४ ) की धारा ८४५ मे यह लिखा है कि-- 
“प्रान्त की व्यवस्थापिका सभाओं मे समस्त कार्यवाही अंगरेजी 
भाषा मे होगी ।” किन्तु “चेस्बर या चेस्वरों की कार्यवाही के 
नियसो मे इसका विधान होगा कि जो व्यक्ति ओगरेजी भाषा से 
अनभिज्ञ या यथेष्ठ रूप से परिचित नहीं है, वे दूसरी साषा का 
प्रयोग कर सकेगे ।” 
नवीन शासन-विधान के अनुसार विगत फरवरी १६३७ से 
भारत के प्रान्तों मे जो सामान्य निर्वाचन हुए थे उनमें कांग्रेस 
दल का बहुसत था । ओर अन्त से यह दल ही विजयी हुआ । 
अतः इस समय भारत के सात प्रान्तो में कांग्रेसी सरकार 
स्थापित है । विगत सितम्बर सास से प्रान्तीय असेस्बलियों मे 
भाषा के प्रश्न पर बड़ी बहस ओर, बाद-विवाद रहा । इन 
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प्रान्तीय असेम्बलियों में हिन्दी-भाषा-भाषी सदस्यों की संख्या 
कस नहीं हे ओर कांग्रेस-दल में ऐसे सदस्यों की संख्या भी 
कम नहीं है जो हिन्दी और अँगरेजी दोनों से परिचित तो हैं 
किन्तु अपने विचार पहली भाषा में ही प्रकट करना चाहते हैं 
जो सदस्य हिन्दी से परिचित हैं वे अंगरेजी न जानने के कारण 
असेम्बली सें, अगरेजी में कायवाही से लाभ नहीं उठा सकते । 


हाल में संयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के स्पीकर स्वनामघन्य 
राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रबल ससथक माननीय वा० पुरुपोत्तमदास 
टंडन ने अपनी रूलिद्न के द्वारा जिसमें उन्होने प्रत्येक मेम्बर 
को अपने भाषण करने की भाषा का चुनाव स्वयं करने की 
स्वतंत्रता दी है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्थित हो गया है । 
स्पीकर की इस रूलिद्ग को कई प्रसिद्ध पत्रों ने, जिनमें हमारे 
प्रान्त का अगरेज़ी देनिक 'लीडर' भी सम्मिलित है, क़ानून-विरुद्ध 
ओर अवेध बतलाया । इस पर स्पीकर ने इस प्रश्न को असेम्बली 
के सदस्यों के सामने रक्‍्खा ओर सेम्वरों के एक भारी बहुमत ने 
स्पीकर की रलिद्ग का समर्थन किया ओर उसके अथ को न्‍्याय- 
संगत बतलाया । 


सानतीय वा० पुरुषोत्तमदास टंडन का यह काये बहुत 
प्रशंसनीय है । अन्य कांग्रसी प्रान्तों को भी इसका अनुकरण 
करना चाहिये। यह वास्तव में एक बड़ी महत्वपूर्ण वैधानिक 
परम्परा ( (॥णाईशरफाणाश एणाएशाएं०ा ) स्थापित की 
गयी दे । 


ध्रध्याय ५ 
चीफ कमिश्नरों के यान्‍्त 
और 


प्रथक-प्रदेश 


पूर्व शासन-विधान ( १६१६ ) के अन्तर्गत कुछ श्रदेशों को 

प्रान्तीय-शासन से प्रथक्‌ कर दिया गया था | 

प्‌व शासन-वधान पहले ये प्रदेश पिछड़े हुए प्रदेश कहलाते थे 

क्रे ्रन्‍्तर्गंत प्रथक्ष और सपरिपद्‌ गवनर-जनरल को यह अधि- 

प्रदेश कार दिया गया था कि बहू किसी भी प्रदेश 

को 'पिछडा हुआ प्रदंश! घापित कर दे। वह 

यह भी आदेश कर सकता था कि शासन-विधान उस प्रदेश में 
परिवर्तित रूप से जारी होगा ।& 


, इन पिछड़े हुये प्रदेशो की ओर से व्यवस्थापिका-सभा में 
कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नही था और न व्यवस्थापिका-सभा का 
उन्त पर कोई नियंत्रण था । सपरिषद्‌ गवर्नर को उन्तके शासन- 
प्रबंध का अधिकार था। 


कि 
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ध्च 
६१(१) के अज्ुसार अथक प्रदेश ओर अऊद्धे प्थक्‌ प्रदेश 
( १07६ ७)]9 ९:2पव०१ 27९७ ) वही अदेश कहलायेंगे जिन्हें 


विधान के पास हो जाने के छः भास के भीतर भारत-मंत्री 
आउडेर! का परशविदा पार्लिमैंट के सामने पेश करेगा । 
भी समय-.. 


(६) यह आदेश कर सकता है कि भथक्‌ प्रदेश का सम्रस्त भाग 
या कुछ भाग अर अयक्‌-प्रदेश या उसका एक भाग बन 
जायया। 


(३) बा >उ पथक्‌ अदेशों की सीमाओं के संबंध में 
परिवतन किया जा सकेगा | 
फी 
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प्रथक्‌ प्रदेशों का शासन-प्रबन्ध--श्रान्त का गवनेर 
अपने पान्त के ऐसे किसी भी प्रदेश की शान्ति और सुशासन के 
लिए नियस बना सकेगा ओर इस प्रकार वने हुए नियम संघीय 
या प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ के उन कानूनों को रद्द कर 
देंगे या उनमें संशोवन कर देंगे जा उस समय प्रदेश में प्रचतित 
होगे । ऐसे नियम तुरन्त गवर्नेर-जनरल को भेज दिये जॉयगे 
ऋौर जब तक वह स्वीकृति नही देगा, तव तक उन्न नियमों का 
कोई प्रभाव न होगा । प्रथक्‌ प्रदेश प्रान्त की कार्य-कारिणी सभा 
के अधीन हेै। प्रान्तीय या संघीय व्यवस्थापिका सभाओं का 
कोई भी कानून इन प्रदेशों में उस समय तक जारी न होगा जब 
तक कि गवनर स्पष्टतः यह आदेश न कर दे कि कानून इन 
अदेशों मे जारी होगा । 
गवनेर स्वेच्छापूवक इन प्रदेशोे का शासन करेगा। इन 
प्रदेशों के शासन-प्रवन्ध के लिए जो धन व्यय होगा उस पर 
प्रान्तीय असेम्बली सम्मति नही दे सकेगी । 
कौंसिल-आडेर--३१ जनवरी सब्‌ १६३६ को 'कोसिल- 
आउडर' का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ है। उससे यह ज्ञात होता है कि 
कोसिल-आइडेर से भारत-सरकार के प्रस्तावों को बिना किसी 
घपरिवतन के सस्सिलित कर लिया गया है । इन प्रदेशों मे भारत 
के आदिस-निवासियो का अद्ध भाग वसा हुआ है। ८ प्थक्‌ 
दरेंश ओर र८ अद्ध प्रथक्‌ प्रदेश हैं । 
प्रथक्‌ प्रदेशो ओर अद्ध प्रथक्‌ प्रदेशों के चुनाव से जिन 
न्तो के आधार पर काय किया यया है, वे इस प्रकार है;+-- 
३१--प्रथक्‌ प्रदेशों के लिए सिफारिशों सीसा-प्रान्‍्त और आसाम 
में सीसा-प्रदेश तक सीसित हैं, और इनसे मद्रास के 


| 





२--अ्रद्ध अथ कफ दे 
चेक अदेशों मे वे 
* अदशों सें वे अद्ेश सम्मिलित हैं।डिससः 
हे 4सेचड आसन 


डा० 
.. दहन ने कहा:--«व अैककन्सू 
पिछड़ी दशा हे नह कि मय हू | कासपत 
7 एशसा के च्प्रा है. निजी 
धार री. बह भा “३६ निज ३७० ज्जा 
कि वहाँ मे जरा च्ह् ८ कक मल, 
दान ओर दलछ विन जो 
क्र हट जे हछ बा ह दे 
१ पहाड़ि कक  ऋऔ अप अन्त >- £. हलक 3 
पहा यों को यह २६००... गये के इडि-मम 5० के व्स्तय्ि दे [ के 
५. श्र्द हैं विप्कद---<, 4 मे परस्पर 68.5 
व्यवसा चृ ० * #% ब्यत्तक्ता5- प्र ग 
अवसाय के उंकव | लिलुलर्स: जेअकी और २०० 
की सम्म मर कट अ्मेनमस5 अब. यछ ल्स््ध्छ् 4 स्किप हर 
ति का 5772 877 :.... न 77] त्वः ख्म््नोः हस्द 
ब्य्डि ले 5 न करकत्म हु रु 
ह > । ट गत | का दर क्र न््ख्ट 
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| जज 
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है, जो इन प्रदेशों मे आसानी से हो सकता छे । नागा पहाड़ियों 
में, जहा में २० वषे तक रहा हूँ, एक बार ऐसे विद्रोह के दमन के 
लिए २० लाख रुपये खच फरने पड़े थे । आर्थिक पहलू से समभ्य- 
शासन-प्रबंध कीमती होगा ।”& 


केन्द्रिय असेम्बली का प्रस्ताव--केन्द्रिय असेम्बली के 
अधिवेशन में ११ ओर १८ फरवरी सन्‌ १६३६ ६० को श्रथक्‌ 
प्रदेश-संबंध ड्राफ्ट-कॉसिल-आउडंर पर विचार किया गया। भार- 
तीय लोकमसत भारत को इस प्रकार विभाजित करने के विरुद्ध है । 
असेम्बली ने निम्न लिखित प्रस्ताव सर्वे सम्मति से पास किया३-- 
“यह असेम्बली सपरिषद्‌ गवनर-जनरजल से यह सिफारिश 
करती है कि गवनर-जनरल प्रथक्‌ प्रदेशों ओर अद्ध प्रथक्‌ प्रदेशों 
की जनता मे शासन-प्रबंध का आदश वैसा ही रखने की कृपा 
गे ( जैसा कि ब्रिटिश प्रान्तो में है ) ओर इस उद्देश से तत्सं- 
बंधी कोसिल आर्डर मे उपयुक्त संशोधन कराने का अयल्न करेंगे ।? 
निम्न लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नर के प्रान्त कहलायेंगे।-- 
हक (१) ब्रिटिश विलोचिस्तान (२ ) देहली ( ३ ) 
चाफ कावरनर अजमेर-मेस्वाड़ (४) छु्गे (५) अन्दसान, 
के आन्त  निकोवर द्वीप ओर (६ ) पन्‍्थ पिपलोदा । 
गवर्नर-जनरल का राज्य्रबंध---इन समस्त चीफ-कमि- 
श्नरों के प्रान्त का शासन-प्रबंध प्रत्यक्षतः गवनर-जनरल के 
अधीन होगा, किन्तु वह स्वेच्छा से नियुक्त चीफ कमिश्नर द्वारा 
शासन-प्रबंध करेगा । 
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ध्रध्याय ६ 
ग्रान्तीय न्‍्याय-प्रबंध 
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त्रिटिश-सारत मे निम्न लिखित न्‍्यायालय। हाईकोट होगेः-- 
लि (१) कलकत्ता (२) मद्रास (३) बम्वई 
हाश्कोंट. (४) इलाहाबाद (५) लाहोर ( ६) पटना 
(७ ) अवध-चीफ-कोट (८) सध्य-प्रान्त की 
जुडिशल कमिश्नर कोट (६ ) सिन्ध की जुडिशल कमिश्नर 
कोट ( १० ) सीमा भान्‍्त की जुडिशल कोट । इनके अतिरिक्त 
शासन-विधान के अन्तगंत जो अन्य हाइकोट स्थापित की 
जायेंगी, वे भी 'हाईकोट' कहलायंगी। आसाम ओर उड़ीसा 
प्रान्तो में कोई हाइकोट नहीं हैं । 
हाईकोर्ट के जज--प्रत्येक हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस 
खोर दूसरे जज होगे, जिनकी संख्या समय-समय पर सम्राट 
निश्चित करंगे। हाइकाट कोर्ट क जज्ञों की संख्या का निवारण 
कॉसिल-आउइडर द्वारा हांगा | हाइकार्ट के जज ६० व की आय 
तक अपने पद पर रह सकेंगे । 


जजों को पद से प्रथकता घारा २५० के अनुसार--- 


हाइकोट के जज निम्न लिखित आधारों पर अपने पद से हटाय 
जा सकेंगे 
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(१) जज द्वारा लिखित त्यागपत्न जो गवर्नर को भेजा गया हो | 
(२) दुराचरण (77800॥807007 के आधार पर सम्राट छारा | 


(३) यदि प्रिवी-कोंसिल की न्याय-समिति (वगेएवालशो 
(00776७8 ) यह रिपोर्ट दे कि किसी जज को शारी- 
रिक या सानसिक दुववल्ञता के कारण पद से हटा दिया 
जाय, तो सम्राट उसे पद से हटा देगा। 

उपरोक्त घाराओं से यह्द स्पष्ट प्रतीत हाता है कि पार्लिमेंट 

को जो इन घाराओ के बनाने के लिए जिम्मेदार है, भारतीय 
व्यवस्थापिका-सभा और राजनीतिज्ञो पर वनिक भी विश्वास 
नही है। प्रत्येक स्वतंत्र-राज्य से व्यवस्थापिका-सभा को यह 
अधिकार है कि वह जज के दुराचरण के संबंध मे प्रस्ताव पास 
कर उसे पद से हटा देने की प्राथना करे। यह कितनी विचित्र 
बात है कि 'प्रान्तीय स्व॒राज्य! के अन्तर्गत प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
सभा को इतना सी अधिक्वार नही दिया गया हे कि वह अपने 
प्रान्त के न्याय बिसाग के किसी जज के दुराचरण के संबंध में 
कोई प्रस्ताव पास कर सके। प्रान्तीय ठ्यवस्थापिक्ा-सभा को यह्‌ 
भी अधिकार नही दिया गया है कि वह दुराचरुण के अपराधी 

जज को पद से हटाने के संबंध में सम्राट से सिफारिश कर सके। 

दूसरी ओर ग्रिवी कोसिल की न्याय-ससिति को जज के(दुराचरण 
की रिपोर्ट देने का अधिकार देकर न्याय की उपेज्ञा की गई है | 

सातहजार मील की दूरी पर बैठे समिति के वे जज भारतीय 

जज के भारत से किये हुए अपराध के संबंध में अपनी रिपोर्ट 

देंगे, जिन्हे भारतीय समाज-विज्ञान और परिस्थितियों का कोई 

स्पष्ट ज्ञान नही। विधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है. 

कि कमेटी रिपोर्ट देने से पूबं कोई जॉच करेगी और जिस जज 
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की हैसियत से अपने दृष्टिकोण और विचार-कोण को वैसा ही . 
बना लेते हैं, जैसा कि 'सर्विसः के समय रहा होता है।” यह 
खेद-जनक है कि नवीन शासन-विधान ने भी इस दोप को दूर 
करने का प्रयत्न नहीं किया । संयुक्त-कमेटी ने यह सिफारिश की 

है कि आजकल की भांति आगे भी हाईकोर्ट के एक तिहाई जज 
“इंडियन सिविल सर्विस! में से नियुक्त किये जॉय । 


वेतन वृति आदि---जजो की बृति व वेतनादि कोंसिल- 
आउडंर द्वारा नियत किये जावेगे। 


'सिविलियनों' की हाईकोर्ट के जज के पद पर नियुक्ति-- 
पार्लिमैटरी संयुक्त कमेटी रिपोर्ट मे लिखा है किः-- इस विषय 
में हमारा यह स्पष्ट सत है कि'* '**“* “इंडियन-सर्विस” जज 
न्याय विभाग से एक सहत्वपूर और मूल्यवान्‌ तत्व है और 
उसकी उपस्थिति से हाईकोट की क्षमता बढ़ती है। ऐसा कहा 
जाता है कि वे अपने पूर्व अनुभव के कारण प्रजा के विरुद्ध 
अपनी मनोबृत्ति शासन के पत्ष में रखते है, परंतु इस तक का हम 
पर कोई प्रभाव नही पड़ता | हमे यह सन्‍्तोष है कि वे बेच मे 
भारतीय आाम्य-जीवन और दशाओ का ऐसा ज्ञान लेकर आते 
हैं जो शहरो के वकीलो ओर बेरिस्टरो मे सदेव नही 
पाया जाता ।? 


यह कथन सत्य का उपहास है कि एक आई सी. एस. को 
उस वकील या बैरिस्टर की अपेक्षा भ्रास्य-जीवन और भारतीय 
दशाओ का अधिक परिज्ञान होता है, जिसका जन्म ही ग्रास 
में बे जिसका सम्पर्क देनिक जीवन में ग्राम-वासियों से 
रहता है । 
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कलकचा वार असोसियसन (397 455009४807) ने अपने 
आवेदन-पत्र में (जो पार्लिमेंट को भेजा गया था) यह लिखा है--- 
४ “इंडियन सिविल सर्विस जज' जिले में अपने कार्य-काल के 
समय, मुख्य रूप से फौजदारी के कार्यो में लगे रहते हैं, उन्हे 
दीवानी क़ानून का अनुभव बिलकुल नहीं होता | *”*“* 'हाई- 
कोर्ट के मामलों में ऐसे प्रश्व उलमे रहते है जिनका विविधि कानूनों 
से संबंध होता है, जैसे - कम्पनी क़ानून, व्यापारिक कानून, सासु- 
द्विक कानून, आय कर क़ानून; न्याय ( ग्रपुणाओ ) और शासन- 
विधान-कानून । ***' ऐसे प्रश्ने का निशय करने के लिए 
सिविल सर्विस के जज की योग्यता विलकुल अपर्याप्त होती है ।”& 
अस्थायी जजों की नियुक्षियाँ---यदि किसी कारण से 
हाईकोटे के जज या चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो जाय तो 
गवर्नर-जनरल स्वेच्छापृ्वक उपयुक्त योग्य व्यक्ति को जज 
नियुक्त करेगा । 
8 535० 5 व अप 
अड्गरेजी वार-कॉसिल के विचार--अद्वरेज्ी बार की 
जनरल-कोंसिल की विशेष समिति ने बड़े अजुसन्धान के पश्चान्‌ 
अपनी रिपोर्ट में यह्‌ लिखा है कि न्‍्याय-विभाग संबंधी प्रस्तावित 
धाराओं में दो परिवतेन दे जिन पर बार-कोसिल का सम्भीरदा 
से विचार करना चाहिय । 
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संचालन ओर देख-भाल कलेक्टर के हाथों में हे । इसलिए यह 
बात न्याय के विरुद्ध है कि जो व्यक्ति मुस्तगीस (वादी ) वन 
-कर मुकदमा दायर करे, वही व्यक्ति सजिस्ट ट की कुर्सी पर बेठ 
कर उसी मुक रमे का फेसला भी करे | संयुक्त-्प्रान्त के न्‍्याय- 
विभाग के मंत्री माननीय डा० केलाशनाथ काटजू ने एक लेख में 
लिखा है कि--यह आवश्यक प्रतीत होता है कि फौजदारी का 
सुकददमा ऐसे मजिस्टू ट की अदालत में चलाया जाय, जिसे मुक- 
इसे के संबंध में पहले से किसी प्रकार की भी जानकारी न हो। 
साथ ही उस मुकदमे के संबंध में किसी प्रऊडार की व्यक्तिगत 
इच्छा या रुचि भी न हो। इस प्रकार का मजिस्टेट किसी 
प्रकार के पक्तपात या इैपो हवप से अपने हृदय को रिक्त करके 
ग़वाहियों के आधार पर ही अपनी तजबीन देगा । मुकदमा 
करते समय वह मजिस्ट्रेट राज्य तथा अभियुक्त दोनो की ओर 
समान दृष्टि रखेगा ।” 
आगे इसी लेख मे माननीय डा० काटजू ने लिखा है--/ हमें 
तो न्‍्याय-विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था करने की आव- 
श्यकता है कि न्याय का जहा तक संबंध हो, हमारे सजिस्ट ट 
या जज्ञ संसार के किसी भी व्यक्ति से प्रभावित न हो सके, चाहे 
वह व्यक्ति कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, व्यवस्था- 
पिका-सभा का सदस्य हो या सारी की सारी असेस्‍्बली ही 
क्यो न हो ? 
“ज्याय-विभाग के संबंध में पवित्रता रखना राज्य का पुर्य- 
तम कत्तेठ्य है । अपने कत्तव्य का पालन करने सें जज या सजि- 
स्टेट को पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये ।”?& 


$9 शासन ओर न्याय का एथकरण” लेखक माननीय डा० काटजू 
ऋआंभ स-मिनिस्टरी-अंक सरस्वती नवम्बर १६३७ पृष्ठ ४६७ 
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संयुक्त प्रान्त के प्रधान-मंत्री साननीय पं० गोविन्द बल्लभ 
पन्‍्त ने १४ सितम्बर १६३७ को प्रान्तीय असेम्ब॒ली के अधिवेशन 
मे, अपने भाषण में इस प्रश्न के संबंध में यह कहा-- 


“मेरे विचारों मे बिलकुल परिवत्तेन नही हुआ है। इन वर्षों 
में मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि इन दोनो कार्यों 
का पूर्ण प्रथकरण आवश्यक हे । किन्तु हमें इस प्रश्न की जॉच 
करनी है ओर अथ के प्रश्न पर भी विचार करना है ।?| 


पे /06 सिगावे छा अपछा69 49 869४6 फटा 7987. 
रू 


ध्रध्याय ७ 
ग्रान्तीय झायन-प्रबंध 


*-+>१ 9-9 हद 628 --- 


सायमन-कसीशन रिपोट के शब्दी में भारत सें ' शासन ही 

राज्य-्प्रबंध है।” देश का सुशासन ओर 

पबलिक सावंस व्यवस्था काय-कुशल पबल्िक सर्विस के सदस्यो 

का संगठन पर निभर है। भारतीय लोकमत सदेव इस 

बात पर जोर देता रहा हे कि भारतीय 

धर्विसो' मे शीघ्र ही भारतीय-करण किया जाय, परन्तु त्रिटिश 

सरकार और पार्लिमैट इस संबंध से सदेव उदासीन रहे 

है। शासन-प्रबंध का उत्तरदायित्व सरकारी कमंचारियों ( ?प४०- 

]0 5७ एक ) पर है। भारत मे सरकारी-कसचारी ६ भागों 
में बेटे हुये हैः-- 

(१) अखिल भारतीय (२) केन्द्रिय ( प्रथम श्रेणी ) (३) 
केन्द्रिय (द्वितीय श्रणी ) (४) रलवे (प्रथम श्रेणी ) (४) 
रेलवे (छ्वितीय श्र णी ) (६ ) प्रान्तीय । 

उपरोक्त 'नोकरियो' के लिए नियुक्तियाँ भारत-मंत्री, गवनेर 
जनरल, रेलवे अधिकारियों और प्रान्तीय सरकार या गवनर द्वारा 
होती है । इन सविसो की नियुक्ति के लिए श्रान्तो मे 'पबलिक 
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सर जाजे शुष्टर ने सन्‌ १६३०-३१ के भारतीय सरकार के 
घजट पर अपने भाषण में इन 'सर्विसों' के व्यय पर जो प्रकाश 
डाला है उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि भारत में शासन-प्रवंध 
अन्य स्वतंत्र राष्ट्री से कितना अधिक महँगा और खर्चीला है।- 


“रेलवे-विभाग को छोड़कर, सिविल विभागों मे समस्त 
अफसरो, यूरोपियन, भारतीय, प्रान्तीय और केन्द्रिय अधिक व 
कम वेतन पाने वालो के बेतन प्राय; ४७ करोड़ रुपये सालाना 

। इस व्यय के लिए १६ करोड़ केन्द्रिय सरकार और ४१ 
करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारें देती है । यह घन 'गजुटेड' अफ- 
स्रों ओर आफिसो पर उ्यय होता है। आफिसो में समस्त 
कक और कम वेतन वाले स्टाफ सम्मिलित है | इनके अधिक से 
अधिक वेतन ४००) रुपये सासिक तक हैं। इन पर १६ करोड़ 
रुपये व्यय होते है जिनमें से चार करोड़ केन्द्रिय सरकार और 
१२ करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारे देती है। साथ-साथ यह 
भी उल्लेख कर दे कि इन कुल रुपयो मे से अंगरेजु अफसरो पर 
६३ करोड़ रुपये ख्चो किये जाते है।” ( बज्नट-भाषण १६३०- 
३१) 


अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य [प्रान्तीय सरकारो के 
अधीन काये करते है, परंतु उनकी नियुक्तियों भारत मंत्री द्वारा 
होती है । उनके हितों की रक्षा के लिए वह सबसे अन्तिम 
अधिकारी हे । प्रत्येक अखिल भारतीय सर्विस के मेम्बर भारत 
के किसी भी भाग से नियुक्त किये जा सकते है। यदि उन्हे 
केन्द्रिय सरकार के अधीन हस्तान्तरित न किया जाय, तो उनका < 
सारा कार्य-काल उस प्रान्त मे ही बीतता है जिसमे उनकी 
नियुक्तियाँ की जाती हैं. । 
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कैन्द्रिय सर्विस---जो सर्विसें भारत-सरकार के अधीन: 
हैं, वे केन्द्रिय सर्विस कहलाती है। केन्द्रिय सर्विस के अन्तर्गतः 
(१) केन्द्रिय सेक्र द्ियेट ( २) रेलवे सर्विस, डाक-तार सर्विस, 
इम्पीरियल कस्टम सर्विस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें 
से बहुत कम सर्विसों की नियुक्तियाँ भारत-मंत्री द्वारा की जाती 
है, शेष सर्विसों की नियुक्तियोँ भारत-सरकार के हाथों में है । 
उपरोक्त सर्विसों के वेतनो में २० करोड़ रुपये ओर रेज्वे सर्विस 
के वेतनों में २० करोड़ रुपये व्यय होते हैं। इस प्रकार १०० 
करोड़ रुपये सालाना वेतनों में खचे किया जाता है, जो कुल 
सरकारी खर्च का ३०% प्रतिशत से अधिक भाग हे । 
प्रान्तीय सर्विस---प्रान्तीय सर्विसों ( इनमे अखिल भार- 
तीय सर्विसो के वह भेम्बर सम्मिलित नहीं हैं जो प्रान्तीय सर- 
कारो के अधीन प्रान्तो में काये करते हैं और अधिकांश 
अधीनस्थ सर्विसें भी सम्मिलित नहीं हैं ) में प्रायः सब 
भारतीय है और मिडिल ग्रेड में प्रान्तीय शासन प्रबंध के समस्त 
क्षेत्र पर उनका अधिकार हे । इन सर्विसों के लिये नियुक्तियाँ 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा होती हैं और यह प्रवृति अब बढ़ती जा 
रही दे कि सर्विस' में अपने प्रान्त के उस्मीदवारों को ही जगहें 
दी जाती हैं; दूसरे प्रान्तों के उम्मीदवारों को नहीं । शासन-प्रबंध 
के अधिकांश विभागों मे अखिल भारतीय ओर प्रान्तीय सर्विसों 
के भेम्चर साथ-साथ, काय करते हैं; किन्तु पहली सर्विस के 
मेन्बर उच्च पदों पर हे. 
प्रत्येक सिविल सर्विस का सदस्य सम्राट की इृच्छानुसार 
ले अपने पद्‌ पर रहंगा | सम्राट की सबिस का 
तिविल सर्विेत्त कोई भी सदस्य उस अफ़सर से नीचे पद वाले 
अफसर द्वारा पद-च्युत नहों किया जायगा 


अीनितानजत 
रे 
॥| 
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जिसने उसकी नियुक्ति की है। किसी भी सदस्य को उसे अपनी 
रक्ता के लिये अवसर दिये बिना, न तो पद-च्युत किया जायगा 
ओर न उसे उसके पद से निम्न पद दिया जायगा। किन्तु यह 
निय्रम निम्नलिखित दशाओ में प्रयोग मे नहीं लाया जायगाई- 


(१ ) यदि सदस्य अपने पद से इसलिए पद-च्युत किया गया 
है कि उसके आचरण के कारण वह फोजदारी कानून के 
अलुसार अपराधी है, या;-- 

(२) पदच्युत करने वाला अधिकारी यह उचित समझे कि 
कारणों को प्रकट करना उचित न होगा । धारा २४० 


सर्विसों की शर्ते और भर्ती---१--बवीन शासच- 
विधान के अन्तगत प्रान्तीय स्व॒राज्य' की स्थापना हो जाने के 
उपरान्त सिवित्न सर्विसो मे नियुक्तियाँ निम्न प्रकार होगी३-- 
(१ ) संघ-शासन की सर्विसों की नियुक्तियाँ गवर्नेर-जनरल या 
ऐसे व्यक्ति द्वारा होगी जिसे वह नियुक्त करेगा । 
(२) प्रान्तीय शासन के संबंध में सिविल्न सर्विसो मे भर्ती 
गवनर द्वारा की जायगी | 
(३ ) सर्विसो के नियम व शत वे होगी जो संघ-शासन-सर्विस 
के संबंध में गवनर जनरल और. प्रान्तीय सर्विस के संबंध 
से गवनर निर्धारित करेगा । 
१--नवीन शासन-विधान की धारा २४४ के अनुसार 
ध्रान्तीय स्वराज्यां की स्थापना के बाद (१) 
मारत-मंत्री द्वारा इंडियन सिविल सर्विस, (२) इंडियन मेडी- 
नियुक्ति कल ( सिविल ) सर्विस ओर (३) इंडियन 
पुलिस सर्विस की नियुक्तियों, जब तक पार्लि- 
मैंट अन्यथा निश्चय न करे, भारत-संत्री द्वारा की जायेंगीं । 
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२--यदि किसी समय गवनर-जनरल को अपने विशेषाधि- 
कारो के प्रयोग के लिए किसी नवीन सर्विस के निर्माण की 
आवश्यकता हुईं तो उसकी नियुक्तियाँ भारत-मंत्री करेगा । 


३--उपसेक्त सर्विसों में मेम्ब्ररो की संख्या कितनी होनी 
चाहिये इसका निणुय भारत-संत्री करेगा । 

४--इस धारा के अधीन गवनेर-जनरल का यह कतेठ्य 
होगा कि वह भारत-मंत्री के लिए सूचनाएं दता रहे और सिफा- 
रिशें भेजे । वह यह काय स्वेच्छानुसार करेगा । 


धारा २४४ के अनुसार भारत-मंत्री आवपाणी-विभाग के 
लिए भी नियुक्तियाँ करेगा । घारा २४६ (१) के अनुसार 
भारत मंत्री को यह अधिकार है कि वह उन 'सिविल! 
पदों के लिए नियम वनावे जा उन व्यक्तियों द्वारा नियुक्त 
किये जायगे जिन्हे भारत मंत्री नियत करेगा। भारत-मंत्री की 
पूव स्वीकृति के बिना ऐसा पद तीन सास से अधिक समय 
के लिए रिक्त नही होगा । साथ-साथ उसको काई और पद नहीं 
दिया जायगा । इन सुरक्षित स्थानों क लिए नियुक्ति आर पदाॉ- 
ज्नति अपने-अपने क्षेत्र में गवनंर-जनरल था गवनर द्वारा 
की जायगी । 
पेंशन, वेतन, इृत्ति---१-जिन व्यक्तियों की नियुक्ति 
भारत-मंत्री द्वारा होगी, उनऊे वेतन, अवकाश. पेंशन और अधि- 
कार्यो के संबंध में भारत-मंत्री नियम चनायगा | 
“भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त सिविल सर्विस छे किसी भी 
सदस्द की पदोन्नति या ऐसे ठपयक्ति के लिए तीन मास के अवकाश 
के संबंध में फोट आजा या ऐसे व्यक्ति क उस पद से, मिस्त पर 


3 
हे 
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वह्‌ नियुक्त है, मुअत्तिल करने के लिए आज्ञा, गवनेर-जनरल 
द्वारा अपने व्यक्तिगत निणंय से दी जायगी । यदि वह व्यक्ति संघ- 
शासन के कार्यों के संबंध में नियुक्त किया गया है; और यदि 
वह प्रान्तीय स्व॒राज्य संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है 
तो ऐसी आज्ञा गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय से करेगा । 


३--मुअत्तिली की अवधि मे उसका वेतन गवनर-जनरल 
कप आर ऐ 
या गवनेर की आज्ञा से कमर हो सकेगा | 


४--ऐसे व्यक्तियों का वेतन संघ या प्रान्त की आय से 
लिया जायगा । - 


भारत-मंत्री से अपील--?--भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त 
सिविल नोकरी या पद पर नियुक्त किसी सदस्य को किसी 
आउडेर! से हानि पहुँचे ओर उसकी सर्विस की शर्तों पर प्रभाव 
पड़े तो यदि वह संघ की सर्विस से है, तो गवरनर-जनरल से 
अथवा प्रान्तीय सर्विस में है तो गवनर से अपनी शिकायत कर 
सकेगा और वे अपने व्यक्तिगत निणुय से उसकी जॉचें करेगे 
तथा सत्य प्रमाणित होने पर न्याय करेगे। 


२-ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला, या उस पर दोषारोप 
करने वाला, या उसकी बृति या पेशन के अधिकार पर आक्रमण 
करने वाला कोई आडेर गवनर-जनरल या गवनेर के सिवा और 
कोई व्यक्ति जारी नहीं कर सकेगा । 


३--भारत में किसी भी अधिकारी हारा उसके विरुद्ध उप- 
बिक जि 
रोक्त प्रकार के किसी भी आडेर के खिलाफ वह व्यक्ति भारत- 
मंत्री से अपील कर सकेगा । 
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नवीन शासन-विधान की. धारा २६४ (१ ) (१) के अनु- 


न्च्छ 
पवालिक सर्विस सार एक पवलिक सबविस कमीशन संघ के 
कमीशन लिए और एक पबलिक सर्विस कमीशन प्रत्येक 


प्रान्त के लिए होगा । 
दो या इससे अधिक प्रान्त यह निश्चय कर सकते हैं किः-- 
(१ ) उनके लिए केवल एक कसीशन होगा या 
(२ ) एक पवलिक सर्विस कमीशन समस्त प्रान्तों की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करेगा । 
यदि प्रान्त का गवनर संघ के कमीशन से यह प्राथना कर 
कि वह प्रान्त की समस्त या किसी आवश्यकता की पूर्ति ऋर 
तो गवनर-जनरल की सस्मति से संघ का कमीशन ला ऋर 
- सकेगा। 
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किन्तु वह सम्राट के अधीन भारत में कोई दूसरी सर्विस न 
“कर सकेगा । 

पबलिक सर्विस कमीशन के कार्य--वारा २६६ के 
अन्तगत पबलिक सर्विस कमीशन के कार्य निम्नलिखित होगेः-- 


१--प्रान्तीय सर्विस के लिए नियुक्तियाँ करने के लिए परी- 
क्ञाओ का प्रबंध करना । 

२--भारत-मंत्री, गवनर-ज्नरल और भारत-संत्री क्रमशः 
उन नियुक्तियो के संबंध में स्वेच्छापूर्वक नियम बनायेगे, जिनके 
विषय मे उन्हे शासन-विधान द्वारा अधिकार प्राप्त है । इन नियमो 
के अनुसार कमीशनो से राय ली ज्ञायगी । 

(१) सिविल सर्विस या नयी भर्ती की प्रणाली के संबंध मे 
सब मामलो पर, 

(२ ) उन सिद्धान्तो के विषय से जिनके आधार पर सिविल 
सर्बिस के लिए नियुक्तियोँ की जायेगी, पदोन्नति था 
हस्तान्तरित किये जायेंगे, उम्मीदवारों की उपयुक्कता के 
संबंध मे । 

(३ ) सिविल सर्विस के अनुशासन संबंधी मामलो मे । 

(४) किसी अफसर के विरुद्ध पदाधिकारी की हेसियत से कोई 
कानूनी कायवाही की गयी हो और उसने उसकी पेरवी 
मे धन व्यय किया हो, तो उसके दावे के संबंध मे । 

( ४) किसी अफसर के अपने पद पर काय करते समय शारी- 
रिक आघात होने पर पेशन के संबंध में । 

(६ ) विविधि जातियो के लिए नियुक्तियो के अनुपात के संबंध 
में कमीशन से राय नहीं ली जायगी | 


अध्याय ८ 
ग्रान्तीय राजस्व 





१--प्रान्तीय राजस्व का विकास 


जत्र से त्रिटिश-सरकार ने भारतीय शासन को अपने नियं- 
त्र॒ण में ले लिया तब से अखिल त्रिटिश भारत के लिए एक बजट 
तैयार किया जाता था । प्रान्तो मे उत्पन्न होने वाली आय ओर. 
प्रान्तों में ठयय होने वाले खर्चे भारत-सरकार के बजट में सम्मि- 
ल्लित रहते थे। यह व्यवस्था प्रान्तो के लिए अधिक हित्कर 
नही थी । करो को एकत्र करना बड़ा दुरूह काये था ओर भान्तो 
का प्रान्तीय व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं था। अतः सन्‌ १८७० मे 
पहली बार प्रथक्‌ प्रान्तीय राजस्व की व्यवस्था की गयी। छोटे- 
छोटे विभागो का शासन-प्रबंध प्रान्तो को दे दिया गया और 
उनसे जो आय होने लगी वह प्रान्त को ही व्यय करने के 
लिए*-नियव कर दी गयी। सच्‌ १६१६ है ० में जब शासन- 
विधान के अनुसार प्रान्तो मे ह्ध-शासन-पद्धति की स्थापना 
करके उत्तरदायी शासन का शिलान्यास किया गया तब प्रान्तीय 
राजस्व अद्ध-स्थायी रूप ग्राप्त कर चुका था। इसके अनुसार 
कुछ विभागों का प्रबंध प्रान्तीय सरकारों के अधीन था और 
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भारत-सरकार का उन पर साधारण नियंत्रण था। छुछेक मुख्य 
कर भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारो मे विभाजित कर दिये 
गये। प्रान्तीय सरकारो को भारत-सरकार कुछ घन सहायता के 
रूप में देने लगी। राष्टीय ऋण लेने का काये भारत-सरकार को 

पा गया । उसका काय यह था कि वह ऋण को प्रान्तों मे बोट 
दे। सोन्टेग्यू-चेस्सफोड की शासन-सुधार-योजना ने प्रान्तीय 
राजस्व को भारत-सरकार के राजस्व से पूणरीत्या अलग 
कर दिया । 


बाप ७ शी 
२--नवीन शासन-विधान के अन्तगंत प्रान्तीय राजस्व 
नवीन शासन-विधान ने प्रान्तो ओर भारत-सरकार की आय 


के साधनों को विल्कुल प्रथक-प्रथक्‌ कर दिया है, जो निम्न- 
प्रकार हैं:-- 


शासन-विधान की परिशिष्ट ७ के अनुसार प्रान्तों श्र संघ 
के आय के साधन निन्न प्रकार हैंः-- 

प्रान्तीय-आय---( १ ) मालगुजारी 

(२) आवकारी कर ( शराब, अफीस, यॉजा, भंग, तथा 
अन्य मादक द्रव्यो पर जा प्रान्त में पेदा कि जाते दो 7 

(३ ) कृपि-संवंधी आय-कर 

(४ ) भूसि और भमवन-कर 

(४ ) कृपि-मूमि के संबंध में दचराविकारी-कऋर 

(६ ) खनिज अधिक्ार-ऋर 

( ७ ) केपीटसन-कर /€92-६८२ ) 

( ८) व्यापार, व्यवसाय: आदि पर टेक ह 


रद 


१४२ & नवीन भारतीय शासन-विघान #& 


(६ ) पशुओं और नोकाओं पर कर 

(१० ) माल की विक्री ओर विज्ञापनों पर कर 

(११ ) चंगी 

(१२ ) आमोद-प्रमोद, मनोरंजन ( जिनमें जुआ ओर सद्ठा 
सम्मलित है ) कर 

(१३) स्टास्प-फर 

(१४ ) जल-मारगे का प्रयोग करने वाले यात्रियो और उसके 
असबाबो पर टेक्स 

(१४ ) टोल-टेक्स 

(१६ ) सूची २ परिशिष्टि ७ मे उललखित मामलो में फीस 

संघीय आय--( १ ) आयात-निर्यात कर ( (ए४/0708 2 

(२ ) स्वदेशी माल पर ( तम्बाखू तथा देश में उत्पन्न होने 
घाले अन्य साल पर मादक द्रव्य सम्मलित नही है ) | 

(३ ) कारपोरेशन 

(४ ) नसक-कर 

(४ ) आय-कर ( 00776 795 ) 

(६ ) कम्पनी था व्यक्तियों की पूंजी पर कर 

(७ ) उत्तराधिकार-ड्यू टी 

(८) हुंडी, चेक, तमस्सुक, बिल आफ लेडिंग, बीमा- 
पोलिसी, रसीद आदि पर स्टांप ड्यू टी 


(६ ) रेलवे या वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों 
ओर मात्र पर ( 70 पथ्छ ) 
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( १० ) रेल-किराया और भाड़े पर टेक्स 


( ११ ) संघीय व्यवस्थापक सूची में दिये हुये मामले के 
संबंध में फीस । 





इस विभाजन में वर्गीकरण के उपयुक्त सिद्धान्त का आश्रय 
नहीं लिया गया है।न तो समस्त प्रत्यक्ष-कर प्रान्तों को दिये 
गये हैं और न सब अग्रत्यक्ष-कर संघ को ही दिये गये हैं। यह 
वर्गीकरण किसी युक्ति-संगत संघीय योजना के आधार पर नहीं 
किया गया है । कुछेक प्रान्त तो इतने छोटे हैं कि वे अपने खर्चों 
को अल्प आय से पूरा नहीं कर सकते ओर दूसरे प्रान्तों के 
पास इतना रुपया भी नहीं वचता जिससे कि वे राष्ट्र-निर्मोण 
में सहायक कार्यो को कर सकें | 


केन्द्रिय कर-संग्रह की प्रणाली--कुछ आय के साधन 

ऐसे हैं कि जिनकी दरो का नियमन प्रान्तीय सरकारों को सौंप 

दिया गया है; कुछेक आय के साधन ऐसे हैं, जो संघ के राज्यों 

( ए॥७ ) में विभाजित कर दिये जायेंगे; किन्तु वे संघीय- 

बह द्वारा संग्रह किये जायेंगे। धारा १३७ में यह लिखा 
कि।-- 


१--उत्तरधिकार-कर । 


२--संघीय ज्यवस्थापिका सूची की ४७ वीं संख्या में वर्गित 
स्‍्टांप-ड्यू टी | 


३--टरमीनल टेक्स--रेलवे या वायुमान से जाने बाले 
यात्रियों व माल पर । 


४- रेलवे किराये पर टैक्स | 
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उपरोक्त करो से जो आय प्राप्त होगी व प्रान्तो और संघीय 
राज्यो में घॉट दी जायगी; विभाजन का अनुपात संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा के क़ानून द्वारा निश्चय किया जायगा | 

धारा १३७ की शर्ते के अज्लुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा 
किसी भी समय उपरोक्त करो में वृद्धि कर सकेगी और उससे 
जो आय होंगी वह संघ की आय होगी । 


आयकर---१--क्रपि-संबंधी आय-कर को छोड़ कर, 
आय-कर संघ द्वारा लगाया जायगा और संघ ही उसका संग्रह 
करेगा, किन्तु आय-कर की असली आय का एक निश्चित भाग 
संघ की आय का भाग नही होगा । किन्तु वह उन प्रान्तो और 
संघ के राज्यों मे बॉठ दिया जायगा जिनमे कर लगाया गया है, 
किन्तु संघीय पेशन आदि एवं चीफ कमिश्नर के प्रान्तो में जो 
आयकर प्राप्त होगा, उसे छोड़कर एक नियत भाग निश्चित 
किया जायगा । 


,( १) जो प्रतिशत इस धारा के अन्तगत नियत किया जञायगा 
वह बाद में किसी कौसिल आडेर द्वारा बढ़ाया नहीं 
जायगा । 

"(२) संघीय उयवस्थापिका सभा किसी भी समय उपरोक्त आय- 
कर में वृद्धि कर सकेगी और उससे जो आय प्राप्त होगी 
वह सब संघ की आय होगी । 


कृषि संबंधी आय-कर--प्रान्तो को अधिकार दिया गया 

-है कि वे ऋषि-संबंधी आय पर कर लगा सकेगे, यह कर माल- 
गुजारी के अतिरिक्त लगाया जायगा। जिन भ्रान्‍्तों में भूमि का 
- बन्दोवस्त स्थायी रूप से मौजूद है और जो नियत परिमाण में 
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मालगुजारी देते है, उन पर उत्तकी आय पर कर लगाया 
जायगा। इस कर से प्ान्तो को कोई विशेष आय नहीं हो 
सकती । स्थायी बन्दोवस्त जहाँ है, वहाँ कुछ आय हो सकेगी 
परन्तु घूसरे मान्तो को कोई लाभ नहीं हो सकता । 

उत्तराधिकार-कर---कषि-सम्पति के उत्तराधिकार पर कर 
लगाया जाता है| सूसि और सवन पर सी कर लगाया जाता 
है| व्यवसायो, व्यापारों ओर काम-घन्धों पर भी कर लगाया 
जाता है। परन्तु ये सब कर शआन्तो ने स्‍्यूनिस्पल व ज़िला वोर्डों 
को सोप दिये है। इसलिए प्रान्तो को इनसे भी कोई लाभ नहीं 
हो सकता । 


नमक कर, स्वदेशी माल पर कर, तनिर्यात-ऋर-- 
शासन-विधान की धारा १४० ( १ ) के अनुसार नसक-कर ओर 
सखदेशी माल पर संघीय कर और संघीय निर्यात-कर संघ हारा 
लगाये एवं संग्रह किये जायेंगे, किन्तु यदि संघीय व्यवस्थापिका 
सभा का कोई फानून (30० ) यह व्यवस्था करे, तो संध की 
आय सें से प्रान्तो ओर संघीय देशी राज्यों को, कर की समस्त 
असल आमदनी या उसके किसी भाग के वराबर धन, दे दिया 
जायगा ओर व्यवस्थापिका सभा के कानून द्वारा निर्धारित 
सिद्धान्तों के अजुसार प्रान्तों और राज्यों से बॉट दिया जायगा। 
धारा १४० (६२) ऊ अनुसार प्रत्यक वर्ष की जूट या जूटक 
साल पर वचियात-कर € ।१४७०४ तेधाए ) की असल आसदती 
का आधा भाग दा अविहु भाग जो कॉसिल-आइर दारा ते 
किया जायगा. संबव की आय का भाग न होगा; किन्तु चद्द जूट 
पेदा फरने बाले प्रान्तों द राज्यों में जुट के ध्त्यत्न के अनपासत 


से बाद दिया जायगा। 
॥3«| 


"१४४ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 

उपरोक्त करो से जो आय श्राप्त होगी व प्रान्तों और संघीय 
राज्यो में घॉट दी जायगी, विभाजन का अलुपात संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा के कानून द्वारा निश्चय किया जायगा । 


धारा १३७ की शर्ते के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा 
किसी भी समय उपरोक्त करो में वृद्धि कर सकेगी और उससे 
जो आय होगी वह संघ की आय होगी । 


आयकर---१--कृषि-संबंधी आय-कर को छोड़ कर, 
आय-कर संघ द्वारा लगाया जायगा और संघ ही उसका संग्रह 
करेगा, किन्तु आय-कर की असली आय का एक निश्चित भाग 
संघ की आय का भाग नहीं होगा । किन्तु वह उन्र प्रान्तो और 
संघ के राज्यो मे बॉठ दिया जायगा जिनमे कर लगाया गया है, 
किन्ठु संघीय पेशन आदि एवं चीफ कमिश्नर के प्लान्तो मे जो 
आयकर प्राप्त होगा, उसे छोड़कर एक नियत भाग निश्चित 
किया जायगा । 


(१ ) जो अतिशत इस धारा के अन्तर्गत नियत किया जायगा 
वह बाद सें किसी कोसिल आडेर द्वारा बढ़ाया नहीं 
जायगा । 

» (२) संघीय ठयवस्थापिका सभा किसी भी समय उपरोक्त आय- 
कर में वृद्धि कर सकेगी और उससे जो आय प्राप्त होगी 
वह सब संघ की आय होगी । 


कृषि संबंधी आय-कर--प्रान्तो को अधिकार दिया गया 

है कि वे कृषि-संबंधी आय पर कर लगा सकेंगे, यह कर माल- 
गुजारी के अतिरिक्त लगाया जायगा। जिन श्रान्तो में सूमि का 
- बन्दोवस्त स्थायी रूप से मौजूद हे और जो नियत परिसाण मे 


बन 
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सालगुजारी देते हैं, उबच पर उनकी आय पर कर लगाया 
जायगा। इस कर से प्रान्तों को कोई विशेष आय नहीं हो 
सकती । स्थायी बन्दोवस्त जहाँ है, वहों कुछ आय हो सकेगी 
परन्तु पूसर प्रान्तों को कोइ लास नहीं हा सकता | 


उत्तराधकार-कर---क#षि-सस्पति के उत्तराधिकार पर कर 


लगाया जाता है। भूसि और मवन पर भी कर लगाया जाता 
है| व्यवसायो, व्यापारों ओर काम-धन्धों पर भी कर लगाया 
जाता है । परन्तु ये सच कर प्रान्तो ने स्यूनिस्पल व जिला वोर्डों 
को सोप दिये है| इसलिए प्रान्तों को इनसे भी कोई लाभ नहीं 
हो सकता । 


नमक कर, स्वदेशी माल पर कर, निर्यात-ऋर-- 
शासन-विधान की धारा १४० ( १ ) के अनुसार नमक-कर आर 
स्वदेशी माल पर संवीय कर ओर संबीय निर्यात-फर संघ दारा 
लगाये एवं संग्रह किये जायेगे, किन्तु यदि संघीय व्यवस्थापिका 
सभा का कोई फानून ( ५० ) यह व्यवस्था करे. ता संघ की 
आय में से प्रान्तो ओर संघीय दशी राज्यों को, कर की समस्त 
खझसल आमदनी या उसक किसी भाग के वरावर धन, दे दिया 
ज्ञायगा ओर व्यवस्थापिका सभा के कानून छारा निर्धारित 
सिद्धान्तों के अनुसार प्रान्तों और राज्यों में दोंट दिया जायगा। 
घारा १४०२० (६ ) र अनुसार प्रत्यक्ष वर्ष दी जूट या जूटक 
साल पर नियात-फर ( 77४७७: तेल ) की असल आमदनी 
का जावा भाग या आवऊ भाष ज्ञा फॉसल-आइडर द्वारा में 
किया जायगा. संए की घाव का भाग ने होगा, उिननु बह जूट 
पंदा झरने वाले शान्दों ८ राज्यों में जूद के उत्शदन छ अनुपात 


पे फट दिय जावगा | 


भ्क 
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संघीय सरकार-द्वारा प्रान्तों की आर्थिक सहायता-- 
शासन-विधान की धारा १४२ के अनुसार प्रान्तों को संघीय 
सरकार द्वारा सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। १४२-(१) 
“सम्राट के कोसिल-आडेर द्वारा जो धन प्रति वर्ष प्रान्तो को 
सहायता के रूप में देना निश्चित किया जायगा वह सम्राट द्वारा 
प्रान्त की आवश्यकता के अनुसार निश्चय किया जायगा। 
विविधि प्रान्तों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें निश्चित की जायेगी । 


किन्तु इस घारा के अनुसार, किसी बाद में जारी किये हुए 
कौसिल आडेर द्वारा, आंट में उस समय तक वृद्धि नहीं की 
जायगी जब तक कि संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनों चेम्बर 
गवनर-जनरल से इस प्रकार की सिफारिश न करें कि आरांट 
बढ़ा दी जाय । 
प्रान्तों को राष्ट्रीय ऋण ्राप्त करने का अधिकार-- 
शासन-विधान की धारा १६३ (१) के अनुसार प्रान्तों की सर- 
कारो को राष्ट्रीय-ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। किन्तु 
यह ऋण उन सयोदाओ के अनुसार ही लिया जञायगा जिन्हें 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाएं कानून द्वारा निश्चय कर गी। कुछ 
शर्तों के साथ जिन्हे संघ निश्चय करेगा संघ प्रान्तो को ऋण दे 
सकेगा और जो रक्स प्रान्तों को ऋण में दी जायगी वह संघ की 
आय से ली जायगी । कोई प्रान्त संघ की सम्मति के बिना भारत 
से, बाहर से ऋण अहण नही करेगा ओर न संघ की सम्मति के 
बिना उस दशा में ऋण ही लेगा जब कि संघ द्वारा या सपरिषद्‌ 
गवनर-जनरल हारा दिया गया ऋण अभी चुकाया नहीं गया 
हो या जिसके विपय से संघ ने गारन्टी दी हो। इस धारा के 
अनुसार सम्मति उन शर्तों के साथ दी जा सकेगी जिन्हे संभ 


कार #३ 2९/०५/१५८१ /१३५ 3 2१९५ >च मी ॑ी५डीपट0 न्‍ी3 टी 2१ +५३४३४३६४-८४६३६२४७०६ 


निश्वय करेगा । इस समय सर ओटो नीसियर के निर्णय 


# प्रान्तीय राजस्व & १४७ 


0 री+ उस तीस थे मर हाथ कम रथ 3 जप # / ५ 2९ 2५ 2५ 4५ 4५ »५ 5 25 #व२ / ७ 4५ / ही ५ 205५ ही। ह५ ीच तक 


* ( 8७४८० ) के अनुसार प्रान्तों पर क़ज़ों इस प्रकार हैः-- 


नास प्रान्त ऋण ( करोड़ों में ) 
मद्रास ६७८१९ 
बस्बई २३२४३ 
सिन्धघ छश्शर 
संयुक्त-प्रान्त २६४७१ 
पंजाब १७६१४ 
सध्य प्रान्त ३७८६ 


का 


ब्रिटिश-सरकार ने निम्नलिखित विपयों में निशय देने के 
के लिए ब्रिटन के सप्रसिद्ध अथ-शाम्री सर 


नॉमियर का ओटों नीमियर को नियुक्त किया था। सर 


निर्णय नीमियर ने प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना से 
(ए र्मे ॒ः 
पूर्व भारत में हस विपय पर जोच की | निम्न- 


लिखित विपयो के संबंध में उन्होंने निर्णय दिया हैः -- 
(१) अवधि जिसके भीतर -संघ-शासन द्वागा संग्रई यिकषर 


ऊा घटवारा प्रान्तीय सरब्यारों में फिया जायगा आर 
इस विभाजन फा झ्नुपात | 


2 जे ऋमड. कक हु ल् 
(२) जूट उत्पादन करने वाले प्रान्तों के लिए जूट व निर्यास- 


बार का घनुपान । 


(३ ) संघीय साधनों से आराम माय हारा उन प्रा््नों रू त्रिए 


दाधिए सहायता ठी रुणम अर तंग का निश्चय जो 
हा कप्ड ज्क 
छांद मा शा | 
सर सोतियर णा पहश था था कि प्रान्वीण स्वराप्य पी 
क्र 


स्थापना छ समय प्रत्पेक प्रान्द री दशा एसी हो हि वह रातस्त 


श््ट८ & नवीन भारतीय शासन-विधान # 





साम्य स्थापित कर सके और विशेष रूप से उनके वजट घाटे 
के चजट न रहे । इसलिए उन्होने प्रान्तो की पूर्व राजस्व-संचंधिनी 
दशा की जॉच की | प्रान्तों के राजस्व की स्थिति इस प्रकार 
रिपोर्ट में की हुई है।-- 




















(यह अझ्ल लाख रुपयो मे दिये गये हें ) 
प्रान्त |_ सच १ ६२३४-३६ ई० सन्‌ १६३६-३७ ई० 
2 «४ - आग! अक अं कसम ाक 
| आय | व्यय |लासया। आय | व्यय | लाभ या 
हानि ! हानि 
सद्रास | १४७२ | १६०४, +र२९२ (१५६० | १४६० । 
बंबई १४८० | (श०८| --१८ १२०४ १२०३, + ३ 
बंगाल ११४३ | ११४८ --१५ [११४६ ११६१। “7४२ 
यू० पी० ११७६ [११८४ | “7 £ [११७१ (२४४ | -७४ 
पंजाब १०४६ | १०४७ | “7११ [१०८० ' १०७८| ह हे 
] | 
बिदार ) | इ8| श६१ | ० | ४७० पर| “१३ 
हु; गु | । 
सी० पी० ४५६ | ४८१ | “२४ | ४८१, ४६० | ++ धै 
आसाम २३६ | इपरे | “7४७ | २३७| ३००| हरे 
सीसा प्रान्त&| १७० | १७६ | -- है | १७०  श्य०/ 7० 
उड़ीसा & | | श३३| १६३ 
सिन्ध # 5० | किक ० 8 ० | छल 308] 





। & इन तीन प्रान्तों का निमाण नवीन-शासन विधान के अन्तर्गत हुश्रा 
है । इनकी आय में भारत-सरकार द्वारा प्रदत्त घ्रार्थिकर सहायता सम्मिलित है। 
, -- घादा सूचित करता है । 
के यह लाभ सूचित करता है । 


& प्रान्तीय राजस्व %& १४७६ 


».. ईंस जॉच के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हा गया कि प्राय+: 
प्रत्येक प्रान्त का बजट घाटे का रहता है; सर नीमियर की राय 
में यह कुल घाटा ४४० लाख रुपयों का है; इसी आधार पर 
न प्रत्येक प्रान्त को आर्थिक सहायता देने को निणेय 
किया है+-- 


लाख रुपयों में 

बंगाल ७५ 

बिहार २५ 

सी० पी० १५ 

आसाम ४५+ ७ आसाम रायफल के लिए 

>» सीमा प्रान्त १०० 

उड़ीसा ४०+ १६ एक मुश्त 

सिंध १०५ + ४ एक मुश्त 

यू० पी० २४५ पॉच साल तक 





त्क्या 


योग ४४० लाख 

प्रान्तों के लिए ४५० लाख रुपये कहाँ से आयेंगे ? इस पर 
विचार करने के लिए यह आवश्यक हे कि प्रान्तों के अतिरिक्त 
केन्द्रिय बजट पर भी विचार किया जाय३-- 

( लाख रुपयों में ) 
» आर्थिक वषं आय. व्यय लाभ या घाटा 

१६३०-३१ १२४६० श्श्ृृ ८ -+११श५८ 
१६३१-३२ १११६४ श१े११६ ++-११७२५ 


१४० # नवीन-भारतीय शासन-विधान & 


१६३४-३४ १२४१० श्ग्०१५ + श्ध्र 
१६३५-३६ १२४३७ १२१६४ + रधछर 
१६३६-३७ १२२७७ १२२७० ++ ७ 


सन्‌ १६३४-३४ के अंक आस-सुधार के लिए २८१ लाख 
रुपये मान्ट तथा १७८ लाख रुपये दूसरी विशेष झ्रान्ट देने से 
पूव के हैं; सन्‌ १६३४-३६ के अंक ४४ लाख रुपये सिन्‍ध और 
उड़ीसा के लिए भवनों के निर्माण के लिए देने से पूर्व के हैं। 
सन्‌ १६३५-३६ ओर १६३६-३७ के व्यय में १६० लाख की 
आन्ट जूट-उत्पादक प्रान्तो और १०० लाख रुपयों की आर्थिक 
सहायता सीमाप्रान्त के लिए सम्मिलित है, सन्‌ १६३६-३७ 
के व्यय मे १०८ लाख की ग्रान्ट सिन्ध और ४० लाख की 
ग्रान्ट उड़ीसा के लिए भी सम्मिलित है । 


इससे भी यह प्रतीत होता है कि केन्द्रिय सरकार की आय 
के साधन ओर स्त्रोत भी अधिक व्यापक नहीं है । 


प्रान्तों में आयकर विभाजन--नीसियर-निर्णय के[श्रनुसार 
प्रान्तो में आय-कर से प्राप्त आय इस प्रकार विभाजित की जायगी | 


प्रान्त--आयकर का अनुपात जो प्रान्त को दिया जायगा | 
सद्रास 5 १५ 


बम्वई # | - ४6 
बंगाल न-. २० 
यूः पी. ह९%... ३७ 
पंजाब न्‍्+5.. एछ 


बिहार 5. १० 


च 
# प्रान्तीय राजस्व" 





सध्यप्रान्त_ ++- 44 

आसाम हा र्‌ 

सीसाप्रान्नत -++-. १ 

उड़ीसा की 00 

सिन्ध 5 २ सु 
१०० छू 


सर ओटो नीमियर ने यह अनुपात प्रान्तो की जनसंख्या 
ओर आय-कर दाताओ की संख्या के आधार पर निश्चय 
किया है। 
प्रान्तीय ऋणों की छूट--निम्नलिखित ४ प्रान्तों ने 
१ अप्रेल् १६१६ से पूष जो ऋण केन्द्रिय सरकार से लिया था 
बह छोड़ दिया जायगा; इस प्रकार वे प्रान्त निम्त प्रकार से 
लाभ में रहेगेः-- 


बंगाल -- शे३ लाख वार्षिक 
बिहार + रेरे $+ 9१ 
आसास “- १४३ » ११ 
सीमा प्रान्त-- १२ + 
उड़ीसा “+ छैइ % | 
सध्यप्रान्त +- न १४ + क्र 


जूट कर की आय का विभाजन--निम्नलिखित भ्रान्तों 
को संघीय जूट-कर की आय से निम्न प्रकार धन प्राप्त होगाः-- 


+ ७ ५ ४ 
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बंगाल -- ४२ लाख रुपये 
बिहार +- २६ लाख , 
आसास -- २१३ लाख ,; 
उड़ीसा +-" ४ लाख ,॥ 


विशेष आर्थिक सहायता--शासन-विधान की घारा १४२ 
के अनुसार नीमियर-निणेय के अन्तर्गत निम्नलिखित आन्तो को 
विशेष सहायता दी गयी हैः-- 

संयुक्त आन्त--२५ लाख रुपये ( £ वर्ष तक ) 

अआसासम--३० लाख रुपये +७ लाख रुपये आसाम रायफल 
के लिए । 

सीमा-प्रान्त--१०० लाख रुपये ४ साल के बाद पुनेविचार 
किया जायगा । 


उड़ीसा--४० लाख रुपये इनके अतिरिक्त ७ लाख प्रथम्‌ वर्ष 
में ओर ३ लाख आगामी चार वर्षों 
में प्रति वषे। 


सिन्ध--१०५ लाख रुपये १० साल तक; प्रथम्‌ वर्ष में £ 
लाख अतिरिक्त सहायता । 


प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के बाद प्रान्तीय वजद 


सर ओटो नीमियर की राजस्व-संबंधितती रिपोर्ट अत्यन्त 
दोष-पूर्ण है। उसने आ्रन्तो के साथ बड़ा अन्याय किया है, जिस 
आधार पर उन्होंने निणेय दिया है, वह उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता । शासन-अब॑ध का जो स्टेंडड इस समय मोजूद है उसी के 


%& प्रान्तीय राजस्व & १५३ 


आधार पर अपने सिद्धान्त स्थिर किये है। प्रान्तीय स्वराज्य की 


स्थापना के बाद यह स्वाभाविक हे कि प्रान्त की लोकप्रिय सरकारें 
राष्ट्र-निर्माण के कार्यों की ओर अपनी शक्ति का व्यय करें; परंतु 
उनके पास अथ का अभाष रहेगा। 


प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना के बाद ११ प्रान्तों में अद्ध -- 
(९ कप | किक ५ 
ब्ष ( अक्टूबर १६३७ से साच १६३८ ) के लिए जो वजट बनाये 
गये है उनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि प्रान्तों मे आर्थिक-संकट 
मोजूद है. 
वजठ १६३७-४८ 

नास प्रान्त आय ञ्यय लाभ या घादा' 
आसाम-- दरेफड७४००० रफए२ए८००० +  रे२६००० 
बंगाल-- १२५४०३०००  १२२१०४००० + देशेध्यघ००० 


बिहार-- ४०६००००० ४०३३४००० + २६६००० 
बंबई-- ११६६४४०००  १२१७२९२००० --+ १७६७००० 
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संयुक्त-प्रान्त, उड़ीसा, बंबई और सीमा-प्रान्त के वजट घाटे 
के बजट हैं । इन ग्रान्तो सें आयः ३४३ लाख रुपयो का घाटा है | 


संयुक्त-पआन्तीय सरकार के प्रधान-मंत्री साननीय पं० गोविन्द 
वल्लम पन्‍्त ने $ सितम्वर १६३७ को संयुक्त-प्रान्तीय असेम्ब॒ली 
के अधिवेशन में सच १६३७-३८ का वजट पेश करते हुये अपने 
भाषण में सर आटोनीमियर के निर्णय की बड़े-कड़े शब्दों में 
आलोचना की है, सानतीय प्रधान-मंत्री ने कहा।-- 


“जहाँ तक इस प्रान्त से संबंध हे सर ओटो नीसियर का 
निणेय कप निर्णय कप ही 
निणुय लाडे सेस्टन के निशंय की अपेतज्ञा अधिक अनुचित ओर 
श्‌ व रे 
अन्यायपूर्ण है। सर ओटों नीमियर ने उन तमाम ऋणो को 
छोड़ दिया है जो भारत-सरकार का वंगाल, विद्वार, आसास, 
सीमाप्रान्त, उड़ीसा और सध्य प्रान्त पर हैं । शासन-विधान की 
कक ३ 8. हे ल्‍्< + चंधी 
समूची योजना दोषपूर तो हे ही किन्तु उसका राजस्व रंवंधी 
हक." रु है | ब बिक 
भाग तो सबसे अधिक दोषपूण हे, केन्द्र और गआन्तो के चीच में 
आय के साधनो का बटवारा बड़ा अन्याय पूर्ण है । ** * अत्यक्षतः 
जब तक हमसे केन्द्र मे आथिक स्वराज्य प्राप्त न हो जाय तव तक 
[40 ५ -संबंधी हब हक. पु] 
हमारे आर्थिक व राजस्व रोगो का कोई उपाय नहीं किया 
7 शक." किक 
जा सकता ।” & सर ओटो नीसियर के निशेय ( &रशथ्ष्त ) की 
संयुक्तआन्त के उत्तरदायी शासन के ग्रधान-मंत्री जेसे उत्तरदायी 
अधिकारी द्वारा जेसी आलोचना की गयी है, उस पर अब कोई 
वांछनीय हक 
ठीका करना वांछनीय न होगा | 





& संयुक्त प्रान्नीय सरकार के वजट ( सन्‌ १६३७-३८) पर प्रधान 
“संत्री साननीय पं० गोविन्द वद्चस पन्‍्त का भाषण । 


मा 


%& प्रान्तीय राजस्व # श्र 





प्रान्तोय स्व॒राज्य की सफलता 


इसमें सनन्‍्देह नहीं कि नवीन-शासन-विधान की जैसी 
पेघीदा योजना निर्मित की गयी है, उसके कारण प्रान्तों को 
अधिकांश में केन्द्रिय-शासन पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि 
केन्द्रिय सरकार ने प्रान्तों को यथेष्ट सहायता--आधर्थिक सहायता 
(एपं्थाणओं धाते) और शासन तथा व्यवस्था (/6278]9907) 
के क्षेत्रों में पूरी स्वाधीनता न दी, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि प्रान्तीय-स्व॒राज्यः का विनाश अवश्यस्भावी है । विगत सित्त- 
मप्र १६३७ में केन्द्रिय (भारतीय) व्यवस्थापिका सभा के शिमला- 
अधिवेशन में सरदार सन्तसिंह ने इस आशय का एक प्रस्ताव 
रकखा था क्रि केन्द्रिय-शासन के व्यय (759०0000/०) में कमी 
करके धन बचाया जाय और वह धन प्रान्तों की आर्थिक सहायता 
में स्चे किया जाय । यह प्रस्ताव ४१ के विरुद्ध ७० के बहुमत से 
असेम्बली हारा पास किया गया। श्रीयुत सत्यमूर्ति तथा श्री 
आसफशअली ने अपने भाषणों में बड़े तकपूर्ण और प्रभावशाली 
ढंग से यह बतलाया कि भारत-सरकार अपने खचचे से १२ करोड़ 
रुपये बचा कर प्रान्तों को आसानी से दें सकती है । इस प्रस्ताव 
पर बहस में यह भी बतलाया गया कि यह घन सेना के उ्यय में 
कसी करने से आसानी से सिल सकेगा । यदि ब्रिटिश अफसरों 
की जगह भारतीय अफसरो को.नियुक्त किया जाय तो १२ करोड़ 
की बचत हो सकती है। अधथ-सदस्य सर जेस्स म्रिग ने यह तो 
स्वीकार कर लिया कि मिठिश अफसरों के स्थान में भारतीय अफ्- 
सरों की नियुक्ति करने से १२ करोड़ रुपये की बचत हो जायगी; 
परंतु इस बचत को प्राप्त करने में एक लम्बा असो लगेगा ।& 


७9 हिन्दोस्तान टाइस्स ४--६-३७ 


ना 


१५६ 8 नवीन भारतीय शासन-विधान & 


राज्य-परिषद्‌ ( 00घ7र्णा ० 8968 ) के विगत अधिवेशन _ 
में कमान्डर-इन-चीफ ने यह कहा था कि भारतीय-सेना में 
ब्रिटिश अफसरो को इसलिए रक्‍्खा गया है कि प्रान्त स्वयं यद्द 
चाहते हैं कि आन्तरिक रक्षा व शान्ति के लिए उन्हें रक्खा 
जाय । श्री आसफअली ने यह वतल्लाया कि मैने ११ प्रान्तों के 
प्रधान-संत्रियों के पास पत्र भेज कर इस विषय में उनके विचार 
पूछे है और उनके आधारो पर यह घोषित किया जा सकता है. 
कि पान्तो में से अधिकांश आज भारत में त्रिेटिश फौज को नहीं 
चाहते। श्री सत्यमूर्ति ने यह बिलकुल सत्य कहा है किः-- 
“कांग्रे स-मंत्रि-मंडल 'डेडलाक' पैदा करने के लिए ही डैडलाक 
पैदा नहीं करेंगे; किन्तु में अर्थ-सद्स्यथ से यह कहूँगा कि यदि 
प्रान्तीय सरकारें राष्ट्रीय-निर्माण के कार्यों के लिए धन प्राप्त 
न कर सकेगी तो यह आप समझ लें कि चाहे कांग्रेस-मंत्रि- 
मंडल हो चाहे गैर-कांग्र सी-मंत्रि-मंडल तुम्हारे तथा-कथित 
प्रान्तीय स्वराज्य की सत्यु हो जायगी ।? 


# प्रथम भांग समाप्त # 
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अध्याय १ 
भारतीय संघ 





नवीन-शासन-विधान ( १६३५ ) में अखिल भारत, जिसमें 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्य सम्मलित है, के लिए संघ-शासन 
का विधान है । सायमन-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत के 
लिए संघ-शासन प्रदान करने की सिफारिश सन्‌ १६३० इ० 
की थी । परन्तु सायमन कमीशन का ध्येय यह नहीं था कि एक 
दस त्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों का संघ स्थापित करने के 
लिए प्रयह्न किया जाय | सायमन कमीशन की यह सिफारिश थी 
कि ब्रिटिश भारत के शासन-विधान की रचना संधीय आधार 
पर की जाय ओर देशी रियासत या देशी रियासतों के समूह को 
उसमें सम्मिलित होने के लिए सुयोग दिया जाय | इसी आधार 
पर सामयन कमीशन ने ब्रिटिश भारत के लिए संघ-शासन की 
सिफारिश की; परन्तु प्रथम गोलमेज-परिषद्‌ ( लन्दन ) में 
अखिल भारतीय संघ की योजना पर विचार किया गया। इसमें 
देशी राज्यों के ओर प्रिटिश भारत के मनोनीति सदस्य सम्सिलित 
हुए। सर तेजबहादुर सम्रू ने संघ-शासन के विकास में योग 
दिया और इस योजना को इस प्रकार जन्म मिला । इस प्रथम 
गोलसेज-परिषद्‌ ने दो राजनीतिक भावनाओं के विकास में योग 


१२६० & नवीन सारतीय शासन-विधान & 





“दिया, वे हैं अखिल भारतीय संघ-शासन और कन्द्रिय- 
उत्तरदायित्व | 


ब्रिटिश प्रान्तो में प्रान्तीय-स्वराज्य का स्वाभाविक परिणास 
'ब्रिटिश-मारत सें संघ-शासन की स्थापना हे । किन्तु तिटिश भारत 
के संघ का भश्न देशी राज्यों के संघ के साथ इतना सिल गया 
<कि संघ के लिए प्रस्ताव का अथे ही यह समझा जाने लगा कि 
अखिल भारत मे संघ की स्थापना की जाय; और इसमें योग 


; दिया नरेशों ने । 


संयुक्त पालिमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया गया है किः-“संघों की उत्पत्ति, साधारणतया 
स्वाधीन राज्यो या शासनों के समझौते से होती है. जिसके 
अनुसार वे प्रभुत्व का एक निश्चित अंश नवीन केन्द्रिय-शासन 
-को ससर्पित कर देते हैं।” अब प्रश्न यह है कि प्रस्तावित 
भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाले प्रान्तों में प्रभुत्व है ही 
कहॉ जिसे या जिसके एक अंश को केन्द्रिय सरकार को सौंपा 
जाय, त्रिटिश भारत का अख्ुत्व ब्रिटिश पालिमेंट में है इसके 
अतिरिक्त संघ-शासन में सम्मलित होने के लिए प्रान्तो से कोई 
ससभौता भी नही किया गया है । दूसरी ओर देशी राज्यो के 
लिए यह शर्ते है कि वे स्वेच्छाजुसार संघ में सम्मलित हो 
सकते है। 


नवीन भारतीय शासन-विधान ( सन्‌ १६३४ ) की घारा ५ 
(१) में यह लिखा है कि ब्रिटिश सम्राट के लिए यह चैद्य होगा 
कि वह घोषणा” ( 720० ७७8०7 ) छ्वारा नियत दिवस से 
भारत सें संघ-शासन की घोषणा करे, किन्तु इस प्रकार की 
चोषणा करने से पू्े दो शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। 


जज 
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१--प्रथम शर्ते यह हे कि इस विषय में संघ-शासन की 
स्थापना की स्वीकृति पार्लिमेंट के दोनों चेम्बरों द्वारा दी जाय । 


२--दूसरी शर्त यह है किः-- 

(१) उन देशी राज्यों ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार 
कर लिया हो जिनके नरेशों को राज्य-परिषद्‌ ( 00णालों ० 
8॥86 ) के लिए ५२ सदस्य भेजने का अधिकार हो; और 


(२ ) उन देशी राज्यो की कुल मितल्ञा कर जनसंख्या समस्त 
देशी न] 
देशी राज्यो की जन-संख्या का आधा भाग हो । 


इस प्रकार भारतीय-संघ की स्थापना का प्रश्न देशी राज्यों 
के नरेशों, पार्लिंमेंट और सम्राट की स्वेच्छा पर निर्भर है | इस 
चित्र मे स्वायत्त प्रान्तों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। 
परन्तु सत्य तो यह है. कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की जनता 
शासन-विधान ( १६३४ ) द्वारा निर्मित संघ-शासन को स्वीकार 
नहीं करती । 


११3 


अध्याय २ 
संघ ओर देशी राज्य 


----३४०४७४ ०४------ 
१--प्रवेश-पत्र 


जो देशी राज्य संघ में सम्मिलित होना चाहे उन्तके लिए 
यह आवश्यक है कि वे प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करें। शासन- 
82 १ 
विधान की धारा ६ के अनुसार/-- 


१--“कोई भी राज्य संघ मे सम्मिलित उसी समय साना 
जायगा जब कि सम्राट उसके नरेश द्वारा हस्ताक्षर किये हुए 
प्रवेश-पत्र को स्वीकार कर ले । इस अवेश-पत्र द्वारा वह स्वयं 
अपनी ओर अपने उत्तराधिकारियो की ओर से--( १) यह 
घोषणा करेगा कि वह इस सन्तव्य से शासन-विधान के अन्त- 
गत संघ से सम्मिलित होता है कि सम्राट, भारत का गवनेर- 
जनरल, संघीय व्यवस्थापिका सभा, संघीय-न्यायालय और 
दूसरी संघीय-संस्थाएं जो संघ के लिए स्थापित होगी, इस 
प्रवेश-पत्र के कारण, किन्तु उसकी शर्तों के अनुसार और कवल 
संघ के उद्दे श्यो के लिए, उसके राज्य ( 898/8 ) के संबंध मे उ् 
कार्यों को करेगे जिनके लिए शासन-विधान ने उन्हे अधिकार 
दिये हे। (२) इस प्रवेश-पत्र हारा शासन-विधान की जिन 
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धाराओं को स्वीकार किया है, उनके यथोचित रीत्यानुसार अपने 
राज्य में पालन करवाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है ।” 
किन्तु इस उपधारा के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण शत हे ओर 
वह यह हे कि प्रवेश-पतन्र पर हस्ताक्षर इस शत्ते पर भी किये जा 
सकते हैं कि किसी नियत तिथि को या उससे पूव संघ की 
स्थापना की जायगी और ऐसी दशा में यदि उपरोक्त नियत 
तिथि तक संघ की स्थापना न हुईं तो वह राज्य संघ में सम्मि- 
लित नहीं समझा जायगा । 


२--प्रवेश-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि 
संघीय व्यवस्थापिका उसके राज्य के संबंध में किन-किन विषयों 
में कानून बना सकेगा; इस प्रवेश-पन्न में संघ की काय कारिणी 
सत्ता ओर संघीय व्यवस्थापिका सभा पर आरोपित मर्यौदाओं 
का भी उल्लेख-होगा । 


३--देशी राज्य का नरेश एक पूरक पवेश-पत्र छारा, जिस 
पर उसने हस्ताक्षर किये हो ओर सम्राट ने स्वीकार कर लिया 
हो, अपने राज्य के प्रवेश-पत्र में परिवत्तेन भी कर सकेगा और 
संघ के लिए सम्राट या किसी संघीय संस्था द्वारा किये जाने योग्य 
कार्यों में वृद्धि कर सकेगा । 

४--प्रत्येक प्रवेश-पत्र की यह शर्ते होगी कि ट्वितीय परिशिष्ट 
में दी हुयी घाराओ में पालिमेंट द्वारा संशोधन हो सकेगा । 

४--भारत में संघ की स्थापना के बाद यदि कोई नरेश यह 
प्राथना करेगा कि उसका राज्य संघ में सम्मिलित कर लिया जाय, 
तो गवर्नेर-जनरल उसकी इस आथना को सम्राठ के पास भेज 
देगा। किन्तु संघ की स्थापना के २० वर्ष पश्चात्‌ गवनेर-जनरल 
ऐसी प्राथना को सम्राट के पास उस समय तक नहीं भेजैगा 
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जब तक कि संघीय व्यवस्थापिका सभा के दोनो चेम्बर सम्राट 
से इस प्रकार की सिफारिश न करें । 


६--जो देशी राज्य संघ सें सम्मिलित हो जायगा वह संघीय 
प्रा भर 

राज्य ( 7४6७: 8/०० 50७0७ ) और जिस पत्र द्वारा प्रवेश होगा 
चह प्रवेश-पत्र ( 786-"777076 0 है 60658707 ) कहलायगा | 


७--धारा ६ क अनुसार सम्राट द्वारा प्रवेश-पत्र स्वीकार 
किया जायगा ओर उसके बाद वह पार्लिमैद के सामने पेश 
होगा । समस्त न्यायालय ऐसे प्रत्येक प्रवेश-पत्र को कानूनी रूप 
से स्वीकार करेगे। 

उपयोक्त धारा में देशी राज्य के नरेश ओर उसके उत्तराधि- 
कारी” इन शब्दो का उल्लेख है। नरेश अपने राज्य के लिए प्रवेश- 
पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। किन्तु देशी राज्यों की ८ करोड़ प्रजा 
का कही भी नास नहीं है। यदि आगे चल कर किसी समय देशी 
राज्यों में प्रजातंत्र शासन की स्थापना हो गयी तो त्रिटिश-सरकार 
उनकी प्र तिनिधि-संस्थाओ के निरेय का कोई विचार न करते हुए 
नरेशो के प्रवेश-पत्र को ही स्वीकार करेगी । इस प्रकार नरेशो को 
स्वेच्छा-पूर्ण बनाने में यह शासन-विधान योग देगा | किसी भी 
राज्य को संघ में सम्मिलित करने का पूरा अधिकार सम्राट को 
दिया गया है । सम्राट के लिए किसी भी ग्रवेश-पत्र का स्वीकार 
कर लेना अनिवाय नही है। यदि कोई पवेश-पत्र शासन-विधान 
की संघ-योजना के अनुकूल नहीं है तो सम्राट उसे स्वीकार 
नहीं कर सकता | 

इसका तात्यये यह है कि समस्त राज्यों के प्रवेश-पत्र जिनके 
हारा वे संच-शासन को स्वीकार करें सामान्यतया एक-से होने 
चदहिये। संयुक्त कमेटी ने यह स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में 
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लिखा है किः--“/हमारा यह विचार है कि यह्‌ अत्यन्त वॉछनीय' 
होगा कि प्रवेश-पत्र सब दशाओं में समान रूप के हों; यद्यपि हम" 
यह मानते हैं कि प्रत्येक राज्य के संबंध में संघीय विषय-सची 
जिसे नरेश स्वीकार करेगा एक-सी नहीं हो सकती ।” इसलिए 
देशी राज्यों के नरेश प्रवेश-पत्रों मे ऐसी शर्त! लिखना चाहते हैं 
जिससे उनको विशेषाधिकारों की रक्षा हो सके। 


प्रवेश-पत्र सन्धि है या समय $ यह अवेश-पत्र क्या हे ९ 
क्या यह सन्धि-पत्र है या समय ( (007॥79०७ ); क्या यह दो 
समान राज्यों के,सध्य में सन्धि है? भारत, त्रिटिश ओर भारतीय, * 
एक परतंत्र राज्य है। त्रिटिश आन्तों मे प्रभुत्व नहीं है और 
अन्तर्यष्टीय भाव में देशी-राज्यो में भी प्रज्ञ॒त्व नहीं है । कारण 
कि वे ब्रिटिश 'सम्राट' के अधीन है। तब यह प्रवेश-पत्र संघ 
में सम्मलित होने के लिए विशेषाधिकारों के लिए एक प्रकार का 
आवेदन-पत्र मात्र रह जाता है । यह समय ( (/00078० ) तो 
इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रवेश-पत्र को वेघ या अवेध 
घोषित करने का अधिकार न्यायात्षय को नहीं हे । 

२--प्रवेश-पत्र का विषय 

धारा ६ (२) में यह स्पष्ट लिखा हुआ «है कि प्वेश-यपत्र में 
“उन विषयों का उल्लेख होगा जिनके संबंध से संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा” देशी राज्य के लिए क़ानून बना सकेगी | संघीय 
विषयों की सूची में वे सब विषय सम्मिलित नहीं हें जिनका 
किसी देशी राज्य या उसके नरेश के हितों से संबंध है | इसलिए 
देशी नरेशों के विशेषाधिकारों, विशेष हितों, देशी राज्यों के 
सन्धि या अन्य अधिकारों की सुरक्षा संघ या संघीय व्यवस्था- 
पिका सभा के अधीन नहीं है। ये विषय संघ के क्षेत्र से बाहर 
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हैं और इनकी सुरक्षा या नियमन सर्वोच्च-शक्ति त्रिटिश राज्य की 
सदू-भावना और इच्छा पर निर्भर हे । 


३--प्रवेश-पत्र का स्वरूप 


भारत-सरकार -ने प्रवेश पत्र का सशविद्या प्रकाशित कर 
दिया है और देशी राज्यो ने उसके संबंध में अपने प्रस्ताव भी 
प्रकट कर दिये है । प्रवेश-पत्र का सशविदा इनता बड़ा है कि 
इसकी घाराओ पर विशद्‌ रूप से विचार करना यहाँ संभव 
नहीं । इसमें जो मुख्य-मुख्य धाराएँ है उनके विषय में ही विचार 
किया जायगा । प्रवेश-पत्र के सशविदे में संघ का उद्देश बतलाया 
गया है, “भारत के हितो और उनकी उन्नति के लिए सहयोग ।” 
देशी राज्य प्रवेश-पत्र में इस प्रकार के उद्दश का उल्लेख नहीं 
चाहते । वे यह चाहते हैं कि संघीय शासन को जो अधिकार दिये 
जायें उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये। जो 
अधिकार देशी राज्यो के संबंध मे ब्रिटिश सम्राट के हैं उनका 
भी स्पष्ट रूप से उल्लेख आवश्यक है । जो धाराएँ संघीय ठयव- 
स्थापिका सभा को अधिकार देती हैं, उनके विषय में भी वे बहुत 
सचेत है, वे यह नहीं चाहते कि उनके नरेशों के प्रभुत्व पर कोई 
आधघात पहुँचे । वे गवनर-जनरल और वायसराय#& के अधिकारों 
में भी स्पष्ट रूप से भेद चाहते है। प्रवेश-पत्र में उन्त विषयों के 
संबंध में भी संरक्षण हैं जिनके संबंध मे संघीय उयवस्थापिका 





$& नवीन-शासन-विधान के अजुसार गवर्नर-जनरल संघ की कार्य- 
कारिणी ( 70:66प्र०० ) का प्रमुख और वायसराय देशी राज्यों की 
सर्वोच्च-शक्कि-सम्राट ( 728787707609 ) का प्रतिनिधि होगा। दोनों 
पदों के अधिकार एक ही व्यक्ति के श्रधीन होंगे--लेखक 
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सभा फ़ानून बना सकेगी । वास्तव में वस्तुस्थिति-यह है कि देशी 
राज्य अपने स्थानीय प्रभुत्व की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित 
प्रतीत होते हैं और इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि प्रवेश- 
पत्र में ऐसी शर्त भी रक्खी जाय जिनसे संघीय-व्यवस्थापिका 
सभा के नियमन ओर संघ-शासन के कार्यों का राज्यों के आन्तरिक 
राज्य-प्रबंध पर कोई दूषित प्रभाव न पड़े | श्री के० दी० शाह ने 
लिखा है।--/इस समय जैसी परिस्थिति है, उसके अनुकूल 
सामान्यतया सभी देशी राज्यों द्वारा स्वीकार्य प्रवेश-पत्र की 
तैयारी के लिए जो पारस्परिक विचार-विनिमय हो रहा है उससे 
णेसा प्रतीत होता है. कि भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग 
ओर देशी राज्यों के मंत्रियों को सबसे अधिक चिन्ता है ।”' 


प्रथम गोलमेज-परिषद्‌ ( लंदन ) के समय देशी राज्यों के 
नरेशो में संघ-शासन के लिए जैसा उत्साह और उससे लाभ की 
जो आशाएं थीं, वे उसके एक वर्ष बाद ही निराशा और निरू-' 
त्साह मे परिणत हो गयी । ज्यों-ज्यो समय बीतता जाता है त्वॉ- 
त्यों देशी राज्यों के नरेशो को यह अनुभव होता जा रहा है क्ि- 
संघ में सम्मिलित होना अपने प्रभ्ुुत्व से हाथ थो वेठ्ना हे । इस 
लिए अब भारतीय नरेश संघ में प्रवेश करने के लिए बदले तंसे 
उत्सुक दिखलायी नहीं देते । 


नील 


अध्याय ३ 
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संघीय कार्यकारिणी 
-“-+985/_$99:-- 
१--गवन र-जनरल 


गवनेर-जनरल की नियुक्ति---नवीन शासन-विधान (१६३५) 
की धारा ३ के अनुसार सम्राट द्वारा गवनर-जनरल की नियुक्ति 
की जायगी । शासन-विधान के अन्तर्गत उसे जो अधिकार और 
क्तेड्य सौपे गये है, वह उत्तको पूरा करेगा ओर प्रयोग करेगा । 
इनके अतिरिक्त बहु उन अविकारो का भी अ्योग करेगा जिन्हे 
सम्राट उसे प्रदान करेगा | सम्राट अपना एक प्रतिनिधि भारत से 
देशी राज्यो के संबंध मे अपने कार्यो व कत्तंज्यों को पूरा करने के 
लिए नियुक्त करेगा । और उसके कत्तठय ओर अधिकार (वे नहीं 
होगे जो इस शासन-विधान द्वारा उसको प्रदान किये गये है ) थे 
होंगे जो सम्राट द्वारा ग्रद्न किये जायेंगे । जब वह शासन-विधान 
के अन्तगंत अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा अथवा उत्तरदा- 
यित्वों का पालन करेगा, तो वह गवनर-जनरल के नाम से प्रसिद्ध 
होगा ओर जब वह सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से देशी 
राज्यो के संबंध मे अधिकारों को पूरा करेगा तब वह वायसराय 
कहलायेगा। सम्राट को यह अधिकार है कि वह इन दोनो पदों 
के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त करे। 
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भारत के गवनेर-जनरल की “नियुक्ति सम्राट द्वारा ब्रिटिश 
प्रधान-मंत्री की सम्सति से की जाती है ओर शासन विधान के 
अन्तर्गत संघ की स्थापना के बाद भी ऐसा ही होगा। किन्तु 
ब्रिटिश उपनिवेशों ( कनाड़ा व आस्ट्रेलिया आदि ) में गवनर- 
जनरल सम्राट द्वारा उन उपनिवेशो के प्रधान-मंत्री की सम्मति 
से नियुक्त किये जाते या पद से हटाये जाते हैं । इस प्रकार 
उपनिवेशों का गवनेर-जनरल की नियुक्ति में पूरा हाथ रहता है ।' 
परन्तु भारत में प्रधान-मंत्री को ऐसा अधिकार ही नहीं दिया 
गया है । | 
गवनर-जनरल की योग्यता---गवनर-जनरल का पद 
भारत में सबसे अधिक महत्व का है। अब तक इस पद पर 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, त्रिटिश उपनिवेशों में अनुभव प्राप्त गवनेर 
जनरल या गवनेर नियुक्त किये जाते रहे है । नियुक्ति के समय 
इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि भावी गवनर-जनरल को 
भारतीय दशाओं का विशेष ज्ञान हो । गवनर-जनरल अधिकांश 
में कुलीन-वंशो के होते है । 
गवर्नर-जनरल का वेतन-ब्ति---शासन-विधान की 
तीसरी परिशिष्ट मे गवनर-जनरल का वार्षिक वेतन २५०,८०० 
रुपये सालाना हे। किन्तु उसकी वृत्तियों ( ॥]]07%0700०४ ) का 
निश्चय कोसिल आडेर द्वारा होगा । सन्‌ १६३७-३८ के भारत- 
सरकार के वजट में गवरनर-जनरल के वेतनादि के लिए जो धनाः 
स्वीकार किया गया था, वह निम्न ग्रकार हैः-- 
४ रुपयों में 
चेतन ३ २,४०,८५०० 
स्टम्पचुअरी बृत्ति ४०,००० 
| 


१७० & नवीन भारतीय शासन-विधान # 


समयन-चृत्ति से व्यय १४४३०० 
मोटरकार ४३००० 
प्रायवेद-संत्री व विभाग २६३००० 
सेना-मंत्रि च विभाग ३२२४०० 
अमण व्यय, स्पेशल ट्रन ४७०७०० 

१४,४४,००० 


बे बॉडी 
बेड और वॉडीगा्ड का उयय १८४,६०० 


१७, ३८,६०० योग 

उपरोक्त ख् में वायसराय के भवन का व्यय, अवकाश- 
चृत्ति और ४००० पौड का भवन के लिए सामानादि सम्मिलित 
नहीं है । इन सबों को मिलाकर भारत के राजस्व से १७ लाख 
६२ हज़ार रुपये सालाना गवर्नर-जनरल पर खच होते है अर्थात्‌ 
प्रति दिन ४४५४ रुपये वायसराय की भेट किये ज्ञाते है। यह 
उल्लेख करना अनावश्यक है कि १७ लाख ६२ हज़ार की यह 
विपुल धन-राशि भारतीयों की पराधीन और आर्थिक दुरावस्था 
को देखते हुए बूसरे सम्पन्न देशो के वेतनों से बहुत अधिक है ।& 





# ब्रिटिश प्रधान मंत्री (27७४०707) का वेतन १०००० पाठ सा० 


संयुक्र राष्ट्र ग्रमेरिका के प्रेसीडेन्द का वेतन १६००० पेड सा० 

दक्षिणी अफीका के गवनेर-जनरल का वेवन_ ३०००० » » 
ड किक 

फ्रान्स के असीडेन्ट बे श्८घ००० 


नोट-- पढ़ ८: १३।-)। 


हे 
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५. गवर्नर-जनरल के कार्य--शासन-विधान की धारा ७ में 


गवनेर-जनरल के अधिकारों का उल्लेख हैः--शासन-विधान की 


धाराओं के अनुसार संघ की काय-कारिणी-सत्ता का आदि-खोत 
गवनर-जनरल है । वह सम्राट की ओर से स्वयं या दूसरे अधी- 
सस्थ अफ़सरों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा | 


कार्य-कारिणी सत्ता का क्षेत्र--शासन-विधान की धारा ८ 
में काय-कारिणी-सत्ता के क्षेत्र का उल्लेख है - शासन-विधान की 
धाराओं के अनुसार संघ की काय-कारिणी-सत्ता निम्न लिखित 

नें में किक 

सामलों में प्रयोग में लायी जायगी३-- 

(१ ) उन मामलों में जिनके संबंध में संघीय उ्यवस्थापिका 
सभा को क़ानून बनाने का अधिकार होगा । 

(२) सम्राट की ओर से ब्रिटिश भारत में सामुद्रिक, स्थल- 
सेना और आकाश-सेना का संगठन ओर नियंत्रण, 

(३ ) असम्य प्रदेशों के संबंध में उन अधिकारों का प्रयोग 
जिन्हें सम्राट सन्धि, ग्रांठ या प्रथा के अनुसार कर सकता है। 

संघीय राज्य के शासन की कार्य-कारिणी-सत्ता, उस राज्य 
में उन सामलों के संबंध में जारी रहेगी जिन सामलों में संघीय 
उयवस्थापिका सभा को उस राज्य के संबंध में क़ानून बनाने का 
अधिकार है| किन्तु यदि संघीय-क्ानून द्वारा यह निश्चय हो 
जायगा तो गवनर-जनरल की कार्य-कारिणी-सत्ता उन मामलों 


में होगी । 
गवर्नर-जनरल ने पाँच प्रकार के अधिकार---गवर्नर- 


जनरल के समस्त अधिकारों को स्थूल रूप से निम्न लिखित £ 
अ खियों में बाद जा सकता है 
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१--सुरक्षित विभागों के संबंध में अधिकार व काय | 

२--स्वेच्छा-पूवक काय व अधिकार । 

३--व्यक्तिगत-निणय से किये गये काय । 

४--मंत्नी-मंडल के परामशं से किये गये काये व अधिकार | 

४--विशेषाधिकार ( १ ) व्यवस्थापक (२) ग्रान्तीय शासन 
पर नियंत्रण ( ३ ) देशी राज्यों संबंधी । 


२--सुरच्षित विभाग 


जिस प्रकार पहले शासन-विधान के अन्तगंत भारत के 
प्रान्तों मे होध शासन-प्रणाली ( [07997०४9 ) प्रचलित थी और 
प्रान्तो में जिसका अब अन्त कर दिया है, उसी प्रणाली को 
श्रव केन्द्र मे जारी किया जायगा। स्पष्ट शब्दों में इसका यह 
मतलब है कि संधीय-शासन दो भागो से बट जायगा | एक भाग 
सुरक्षित होगा और उसका उत्तरदायित्व गवनेर जनरल पर होगा; 
ओर दूसरा भाग हस्तान्तरित होगा, इसका प्रबंध ओर दायित्व 
मंत्रियों ( 7977809/8 ) पर होगा । निम्न लिखित चार विभाग 
सुरक्षित हैः--( १) सेना-विभाग । (२) ईसाई-घर्म-विभाग । 
(३) बेदेशिक विभाग । (४ ) प्रथक्‌ प्रदेश । 


१ सेना-विभाग---इसका विवेचन विशदू और महत्वपूर्ो 
होने के कारण प्रथक्‌ अध्याय में किया गया है । 


(0 (६ रु 
ब्‌ इंसाई-धर्म विभाग---केन्द्रिय-सरकार का यह विभाग 
ईसाई हर ोस्टे छ “हे कर ० ध् 
ईसाई धमम ( प्रोस्टेस्टेट चर्च ) से संबंध रखता है| इस विभाग 
की स्थापना इसलिए की गयी थी कि भारत से सरकारी ईसाई 
कम चारी इसाई धसम से आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। शासन- 
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विधान की धारा २६६ ( १) के अनुसार भारत में पादरियों का 

/शक विभाग होगा । इन पादरियों की नियुक्तियाँ भारत-मंत्री द्वारा 
होंगी। यह विभाग अखिल भारतीय-सर्विस की तरह माना 
जायगा। धारा ३३-(३) (ए) के अनुसार इस विभाग का ख्च' 
४२ लाख रुपये सालाना से अधिक न होगा । किन्तु इसमें पेंशन 
का व्यय सम्मिलित नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
यह विभाग भारत के हित के लिए नही है, यह तो उन गिने- 
चुने ईसाई क्म-चारियों के लाभ के लिए है जो सरकार के नौकर 
हैं और बड़े-बड़े वेतन पाते हैं। भारत की जनता पर यह ४२ 
लाख रुपये का बोक व्यथ्थ में लादा गया है। क्या न्याय्रिय 
सरकार इस भूमि के निवासियों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
भी कुछ व्यय करती है ? हॉ, जब यह प्रश्न रक्खा जाता हे तो 

मै ब्रिटिश सरकार अपनी धार्मिक तटस्थता की दुह्ाई देती है। भारत 
की ग़रीब जनता का लाखों रुपया इन कम-चारियों की धर्म“ 
पिपासा के शान्त करने के लिए व्यय किया जाता; जब कि भारत 
की अधिकांश जनता को एक समय भी भर-पेट साधारण भोजन 
भी नहीं मिलता । क्या यही ब्रिटिश न्याय है ? 


३---वैदेशिक-विभाग ( ॥56९४7७/ 99४3 ) इस विभाग 
का संबंध भारत के बाहर दूसरे राष्ट्रों से है। यह विभाग गवर्नेर- 
जनरल के अधीन रहेगा । परन्तु त्रिटिश उपनिवेशों ओर कोलोनी 
के संबंध इसके अन्तगंत नहीं हैं। उनके संबंध में मंत्रियों के 
॥2004 रू दोनों 
परामशंसे कार्य किया जायगा। आर्थिक और राजनीतिक दोनों 
गो # हे 
पहलुओं से यह बहुत ही महत्वपूरों विभाग है; भारत का अन्य 
कप | श बज पु 
देशों से सम्पेक होना स्वाभाविक है; ऐसी दशा में उसके दूसरे 
राज्यों के साथ जो संबंध होंगे, उनका नियंत्रण सुरक्षित विभाग 


५ 
हे 
पे हक 
जे जलकर 


१७४ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





द्वारा होगा। संघीय-व्यवस्थापिका का इस पर कोई नियंत्रण न 

होगा । संघ के उत्तरदायी मंत्रियों के कार्य-क्षेत्र से इस विभाग 
को अलग कर ब्रिटिश-सरकार के एजेट--गवनर-जनरल के हाथो 
में सौंप देना यह सिद्ध करता है कि त्रिटिश साम्राज्यवाद भारत का 
आर्थिक घोषणा करने में कितना अधिक आगे बढ़ गया है। यह 
घास्तव में भारत की पराधीनता का सबसे बड़ा लक्षण हे कि 
आज वह राष्ट्रसंघ का सदस्य होते हुए और राष्ट्रसंघ की 
असेम्बली का एक भारतीय& अध्यक्ष होते हुए भी भारत दूसरे 
राष्ट्रों के संबंधों पर कोई नियंत्रण करने में अशक्त है। सर तेज- 
बहादुर सत्र ने अपने उस मेमोरेडम मे जो उन्होने पालिंमेंटरी 
कमेटी के सामने पेश किया था ब्रिटिश-सरकार की उपरोक्त नीति 
को भारत के लिए बड़ा हानिकार बतलाया है। सर सम्र लिखते 
हैं।--“टेरिफ या विदेशों मे भारतवासियो की दशा संबंधी प्श्नो 
का वेदेशिक मासलों से इतना घनिष्ट सम्पक है कि यदि व्यवस्था- 
पिका सभा को चेदेशिक मासलो के संबंध मे बहस करने से बिल्कुल 
अलग रक्‍खा जाय तो वह उन प्रश्नों का समाधान करने से अस- 
मथ होगी । भारतीय लोकसत,'* ** प्रवासी भारतीयों की दशा 
ओर टेरिफ के संबंध मे बड़ी दिलचस्पी लेता है, वास्तव मे इस 
प्रकार के प्रश्नो पर वत्त मान शासन-विधान के अन्तर्गत व्यव- 
स्थापिक सभा से बहस की जा सकती है, ओर मेरी सम्मति में 
यदि नवीन शासन-विधान के अधीन इस प्रकार बहस करना रोक 
दिया गया तो यह प्रगति नहीं होगी ।” 


कॉसलर---गवनर-जनरल के उपरोक्त सुरक्षित विभागों के 
_कार्यों में सहायता देने के लिए तीन कौसलर होगे। इनकी नियुक्ति_ 


& हिज हाई-नेस आगरा खां । 
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म--गवर्नर-जनरल को विसागो हारा सूचना देने के लिए निवम्म 
वनाना । (१७) ४ है 
६--संघीय व्यवस्थापिका-सभा के चेन्वरों का आसंत्रण; उनको 
स्थगित एवं भंग करना | (१६) २ 
-१०--संधीय व्यवस्थापिक्ता-सभा से भाषण देना। (२०) १ 
११--संघीय व्यवस्थापिका-सभा ऊ लिए संदेश भेजना "ना (२०) २ 
:१२--कारावास या कालेपानी दंड-जनित अयाग्यता क निवारण 
के लिए अवधि का निधारण | (२३) (१) 
“१३--चिल को अस्वीकार करना. स्वीकार करना या सम्नादू को 
स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना । (३२) (१) 
१४--इस प्रश्त का निर्णय कि कोई संघ का खर्च ऐसा है या 
नहीं कि जिस पर संघीय व्यवस्थापिका सम्मत्ति दे सके । 
१४--संबीय असेस्चली और कोसिल आऊ स्टेट की कार्यवाही 
के लिए नियस बनाना । (३८) १ 
१६--आर्डीनिस जारी करना । (४३) 
-१७--“गवन र-जनरल के क्ानून' बनाना । (४४) 
१४-शासन-विधान को स्थगित करने के लिए घोषणा करना (४५) 
२१६-मवदसेरों पर नियंत्रण | (५४) ९ 
२०-प्रान्तीय गवनेरों के लिए आर्डीनेंस जारी करने के लिए 
आदेश देना । (८८) १ 
“२१--चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति करसा । (६४) 
:२२--विलोचिस्तान ( विटिश ) का प्रबंध व नियंत्रण | ६४ (१) 
“२३--संघीय व्यवस्थापिका में सात प्रकार के चिलों के लिए पूव 
स्वीकृति दुना । (१०८) १ 
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२४--प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा में चार प्रकार के बिलों के 
लिए पूब स्वीकृति देना । (१०८) २ 


२५--(१) रिजवे बंक के गवनर और डिप्टी गवनर की नियुक्ति 
ओर पद-च्युति; उनके वेतन तथा बृत्ति आदि की स्वीकृति; 
तथा उनके काय-काल का निणुय । (२) स्थानापन्न रिजव 
बंक गवनर ओर स्थानापन्न डिप्टी गवनर की नियुक्ति । 
(३) केन्द्रिय बोड को स्थगित करना । (४) रिजव बंक 
कज की अदायगी | (१५२) 

२६-रेलवे “अधिकारी” के $ सदस्यों व उसके अध्यक्ष की 
नियुक्ति । ((८२) 

२७--संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों व अध्यक्ष 
की नियुक्ति। (२६५) १ 

$8२८-प्रास्तीय गवर्नरों के लिए शान्ति-व्यवस्था के संबंध में 
आदेश देना | १२६ (५) 

इन विशेषाधिकारों पर यहाँ आलोचना करना उचित न 
होगा । यथा-स्थान प्रसंगानुकूल इनका विवेचन किया जायगा। 
यह गवनेर-जनरल के विशेषाधिकारों की सम्पूर्ण सूची नहीं है । 
किन्तु इससे पाठक यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि 
गवनर-जनरल को डिक्टेटर के पूरे अधिकार दे दिये गये हैं । 


& संयुक्र प्रान्त ओर बिहार की कांग्रेसी सरकारों ने राजबन्दियों की 
रिहाई के संबंध में भ्राज्ञाएं जारी कीं परन्तु प्रान्तीय गवनेरों ने ३२६ (£) 
धारा के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल् द्वारा प्राप्त आदेशाजुसार मंत्रि-मंदल्नों की 
आश्ञा््ों को स्वीकार नहीं किया ।.फलतः बिहार व संयुक्ल प्रान्त के संत्रि- 


मंदलों ने १९ फवरी $ ध्शे८ को त्याग-पत्र दे दिये । 
१२ 


कि 
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४--गवनर-जनरल के वे विशेषाधिकार जिन्हें वह 
व्यक्तिगत निणय से प्रयोग में लो सकेगा | 


वह निस्न लिखित अधिकारों का प्रयोग मंत्रियों के परामशे 
के वाद करेगा । परन्तु यह अनिवाय नहीं है कि वह मंत्रियों के 
परासशे या निरणंय को स्वीकार करे । 
१---गवनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्ः--. (१२) 
(१) भारत की शान्ति-रक्षा । (२) संघीय सरकार की आर्थिक 
स्थिरता की रज्ञा । (३) अल्प संख्यक-जातियो के बेध हितो 
की रक्षा | (४) पब्लिक सर्विस के वेध हितो की रक्षा । (४) 
शासन-विधान की व्यापारिक भेद-भाव विरोधी धाराओं का 
प्रयोग । (६) भारत मे जो साल इंगलेड या ब्रह्मा से आयगा 
उसके लिए भेद-साव का अवयोेध । (७) देशी रियासतों के 
अधिकारो व उनके नरेशों के गौरव की रक्षा । (८) अपने 
विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए यथेष्ट घन 
प्राप्त करना । 
२--एडवोकेट-जनरल के नियुक्ति, पद-च्युति ओर वेतन । (१६) १ 


३--यदि कोई व्यक्ति दोनो चेम्बरों का सदस्य चुन लिया जाय 
तो एक चेस्वर की सदस्यता त्यागने के लिए नियम । (२४) 
>विशेष आवश्यक परिस्थिति में आर्डीनिस जारी करना। 
, (४२) १ (६) 
४--'टेकनीकल' योग्यता आदि के संबंध में नियसो को अस्वी- 
कार करना । (११६) ३ 


६--रिजव बेंक के डाइरेक्टरों को सनोनीत करना और पद से 
हटाना | (१४२) २ 
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७--संघ शासन और रेलवे-अधिकारी के बीच जो कायवाही होगी 
उसके संबंध में नियम बनाना । (१८४) १ 
८--सुरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ (२४६) २ 
६--सिविल कम चारी के दण्ड, दोषरोप या वेतन आदि के संबंध 
में आज्ञा (२४८) २ 
१०--हाई कमिश्नर की नियुक्ति, वेतन आदि | 
उपरोक्त विशेषाधिकारों की सूची भी सम्पूर्ण नहीं ढे। इससे 
र्‌ः आन * 
यह ज्ञात हो जायगा कि गवनर-जनरल न केवल संघीय-कारय 
ह ऊ ॥ 
कारिणी का ही प्रमुख है, किन्तु वह शासन के पत्येक क्षेत्र,--का्य- 
कारिणी, व्यवस्थापिका और नन्‍्याय-विभाग सभी का प्रमुख है । 
होघ-शासन पद्धति की स्थापना करके केन्द्र में अनुत्तरदायित्व 
को ओर भी अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। विशेषाधिकारों से 
विभूषित गवनर-जनरल कहाँ तक उत्तरदायित्व के विकास में 
सहायक होगा; इसमें सन्देह हे। प्रान्तों के गवनरों को जो, 
विशेष उत्तरदायित्वों के रूप मे विशेषाधिकार दिये गये है, उन्तकी 
विवेचना प्रथम भाग से की गयी है। परन्तु यह बड़े आश्चर्य 
की बात है कि गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों का क्षेत्र 
उनके ज्ञेत्र से कहीं अधिक व्यापक है । 
(१ र-जनरल देश सन- 
गवन के लिए शासनादेश-पृत्र--शासन-विधान 
की धारा १३ (१) के अनुसार भारत-मंत्री पार्लिमैंट के सामने 
हक 
गवनर-जनरल के लिए शासनादेश-पत्र का समावेश रखेगा। 
गवन र-जनरल द्वारा किये गये किसी भी कार्य की वैधानि* 


कता पर केवल इस कारण सन्देह नहीं किया जायगा कि गवरनर- 
जनरल का कोई काय शासनादेश-पत्र के अनुसार नहीं किया 
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है। यद्यपि शासनादेश-पत्र शासन-विधान के अनुसार प्रकाशित 
किया जायगा, किन्तु गवरनर-जनरल उसके अनुसार कार्य करने 
के लिए वाध्य नही है। यदि वह उसके प्रतिकूल कोई कार्य करे 
तो संघीय न्‍्यायाल्य उसके काय को अवैधानिक घोषित नहीं 
कर सकता । शासनादेश-पत्र द्वारा गवनेर-जनरल को निम्न प्रकार 
आदेश दिया गया हैः--“ऐसे कार्य का निवारण करना चाहिये 
जो उसकी सरकार ओर संघीय उ्यवस्थाणप्का सभा को अपनी 
आर्थिक नीति के विकास करने की योग्यता पर दुष्प्रभाव डाले 
अथवा दूसरे देशों के साथ पारस्परिक टैरिफ की रियायतें प्राप्त 
करने मे या इंगलंड के साथ व्यापारिक समभोता करने की उनकी 
स्वाधीनता पर प्रतिबंध ज्गावे, उसे उसी दशा में टेरिफ नीति 
या टेरिफ-सममौते के प्रयत्न सें हस्तक्षेप करना चाहिये जब कि 
उसकी राय में प्रस्तावित नीति का प्रमुख उद्देश भारत के आर्थिक 
हितो का उतना लाभ पहुँचाना नहीं दे जितना कि इंगलेंड के 
हितो को आघात पहुँचाना है।” 


यह आदेश इतना अस्पष्ट है कि जब मंत्री किसी टेरिफ 
नीति का निश्चय करेंगे या व्यापारिक ससमौता करेगे, तो उनमे 
ओर गवनर-जनरल में मतभेद अवश्य ही पैदा होगे । मंत्री जब 
तक ऐसा काय करेंगे जिससे भारत मे ब्रिटिश आर्थिक हित्तो को 
कोई भी ज्ञति न पहुँचे, तब्र तक गवर्नेनर-जनरल हस्तक्षेप नहीं 
करेगा ओर डसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। परन्तु यह 
सदव याद रखना चाहिये कि भारत के व्यापारिक या आर्थिक 
हितों ओर त्रिटिश-हितो में परस्पर-चिरोध है। ब्रिटिश-सरकार 
भारत सें अपने आर्थिक साम्राज्यवाद के जाल को बड़ी मज़बूती 
के साथ बिछाये हुये है और जब भारतीय-संत्री उसे नष्ट करने 


> 
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» का प्रयत्ञ करेंगे तभी गवनेर-जनरल को उनकी टैरिफ नीति या 
/ व्यापारिक समझौते में ब्रिटेन के द्वितों की क्षति की गंध आयगी। 


सेना के संबंध में शासनादेश-पत्र में लिखा हैः--““गवनेर- 
जनरल अपने मंत्रियों और कॉसलरों के बीच से सम्मिलित 
विचार विनिमय की प्रथा को प्रोत्साहन देगा । 


“ओर यह अनुभव करते हुये कि भारत की सेना एक बढ़ती 
हुयी सीमा तक भारत की प्रजा से संबंध रखती है, यह हमारी 
इच्छा है कि सेना-विभाग का अ्रबंध करते समय हमारे गवर्नेर- 

, जनरल को इस आदेश का ध्यान रखना चाहिये । विशेष रूप से 
हमारी भारतीय सेनाओं में भारतीय अफसरों की नियुक्ति के 
संबंध में सामान्य नीति से संबंधित मामलो में अपने मंत्रियों के 

“ विचारों का निश्चय करने की बाब्छनीयता को सदेव याद्‌ रखना 
चाहिये ।” यह आदेश सदू-भावना के साथ का्थे-रूप में परिणत 
किया गया तो इससे उन प्रश्नो और मामलों के संबंध सें सम्सि- 
लित विचार किया जा सकेगा जिनका सुरक्षित विभागों से संबंध 
है। परन्तु इसकी क्रियात्मक उपयोगिता में सन्देह है । 





कु 





५--गवनर-जनरल के विशेषाधिकार 


.. इस श्रेणी में गवनेर-जनरल के वे अधिकार सम्मिलित हैं 
जिनका प्रयोग मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही किया जा 
सकेगा। इसमें संदेह नहीं कि इन अधिकारों का ज्षेत्र अत्यन्त 
सीमित है | सुरक्षित-विभाग संबंधी मामलों में मंत्रि-मंडल 
> गवनर-जनरल को क़ानूनी तौर पर कोई सलाह देने का अधिकारी 
नहीं है ओर जब गवनेर-जनरल किसी काये में स्वेच्छा का प्रयोग 
करेगा तब भी मंत्री उसे सलाह देने के कानूनी अधिकारी न 
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होगे। केवल संघीय व्यवस्थापिका सभा का क्षेत्र ही ऐसा है. 
जिससें मंत्रि-संडल् गवरनर-जनरत्त को सलाह दे सकेगा | जिन 
विषयो के सबंध में संघीय व्यवस्थापिका सभा कानून निर्माण 
करेगी उनके संबंव में मंत्रि-मंडल गवरनर-जनरल को सलाह देगे 
ओर उसे संत्रि-मंडज्ञ की सलाह पर ही काय करना होगा | परन्तु 
व्यवस्थापिका सभा के संबंध में भी गवनर-ज्नरल को इतने 
अधिक विशेषाधिकार दिये गये है कि वह ( व्यवस्थापिका सभा ) 
चासतविक सत्ता से बंचित कर दी गयी है। गवनर-जनरल् के 
व्यवस्थापक अविऊार निम्न प्रकार हैः-- 


( १ ) व्यवस्थापिका-सभाओ का आमंत्रित करना व चेस्वर 
या चेम्बरों के संयुक्त अधिवेशन से भाषण करना । (२ ) व्यव- 
स्थापिका-सभा की कायवाही के नियसो की स्वना। ३--कुछ 
विशेष श्रेणी के बिलो को प्रस्तुत या संशोधन पेश करने से पहले 
पूच स्त्रीकृति देना । (४) कुछेक श्र णी के बिलो की सिफारिश 
करना । ( ४ ) व्यवस्थापिका-सभा में किसी 'बिल' के संबंध में 
सन्देश भेजना । (६) दोनो चम्बरों के संयुक्त अधिवेशन की 
आज्ञा देना । (७) सम्राट के विचाराथ व स्वीकृति के लिए 
विलो फो सुरक्षित रखना या व्यवस्थापिका-सभा हारा स्वीकृत 
“बिल्ल! को स्वीकृति देना । (८) स्वेच्छा से अथवा मंत्रियों की 
सम्मति से आर्डनिंस जारी करने का अधिकार | ( ६ ) 'गवनेरः 


जनरल के कानून! बनाने का अधिकार। (१०) शासन-विधार 
को स्थगित करने का अधिकार | 


६--प्रान्तीय-सर कारों पर नियंत्रण 


यद्यपि भारत के प्रान्तो में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना है 
चुकी है तथापि प्रान्तो सें पूर्ण स्वाधीनता आप्त नहीं है। उनके 


& संघीय कायकारिणी & १८३ 





ऊपर का नियंत्रण ( 0079० ) पहले की अपेक्षा और भी 
अधिक व्यापक और पूर्ण है |& आन्तीय सरकारों पर गवनेर- 
जनरत्न का नियंत्रण और आदेशात्मक अधिकार इतने अधिक हैं 
कि प्रान्तीय स्व॒राज्य सच्चे अर्थों सें स्व॒राज्य' नहीं रहता। प्रान्तों 
में व्यवस्थापिका-सभा, न्यायालय ओर शासन इन तीनो पर 
गवनर-जनरल्न का फौलादी नियंत्रण है । 
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# हाल में संयुक्र-प्रन्तच भौर विहार में कांग्रेसी संत्रि-मंडलों के पद- 
त्याग के कारण यह स्पष्टतः सिद्ध करते हैं कि प्रान्तीय शासन-मंत्रि-मंडल् 
झौर गवर्नर--पर गवनर-जनरल्न ही नहीं भारत-मंत्री का भी व्यापक 


नियंत्रण है । --लेखक । 


अध्याय ४ 
संघीय मंत्रि-मंडल 





विगत अध्याय का अध्ययन करने के बाद पाठको को यह 
जानने में कोई कठिनाई न होगी कि गवर्नर-जनरल के विशेषा- 
घिकारों के कारण संत्रि-मंडल वास्तविक सत्ता से हीन होगया 
है। मंत्रि-मंडल के अधिकार बहुत ही कम है। गवनर-ज्ञननरल के 
विशेषाधिकारो के सामने तो वे बिल्कुल ही नगण्य है। 


तीन सुरक्षित विभागो सेना, वेदेशिक विभाग, इसाईधसे- 
विभाग के संबंध में मंत्री गवनेर-जनरल को कोई भी सलाह नहीं 
दे सकेंगे। इन तीनो विभागो को छोड़ कर अन्य दूसरे विभागों 
में संत्रि-मंडल का उत्तरदायित्व होगा। किन्तु गवरनेर-जनरल 
को जो विशेषाधिकार ओर विशेष उत्तरदाग्रित्व दिये गये हे 
, उनके कारण मंत्रि-मंडल का कोई विशेष महत्व नहीं है । 

मंत्रि-मंडल की नियुक्कि--शासन-विधान की धारा ६ के 
अनुसार एक मंत्रि-मंडल होगा जिसमें १० से अधिक मंत्री न 


होगे। इन मंत्रियों का कार्य गवनेर-जनरल को परामशे देना व 
उसके काय में मदद देना होगा । किन्तु उसे जिन कार्यों के करने 


अध्याय ४ 
संधीय मंत्रि-मंड्ल 





विगत अध्याय का अध्ययन करने के बाद पाठको को यह्‌ 
जानने में कोई कठिनाई न होगी कि गवर्नर-जनरल के विशेषा- 
धिकारो के कारण मंत्रि-मंडल वास्तविक सत्ता से हीन होगया 
। मंत्रि-मंडल के अधिकार बहुत ही कम है । गवर्नेर-जनरल के 
विशेषाधिकारों के सामने तो वे बिल्कुल ही नगर्य है। 


तीन सुरक्षित विभागों सेना, वेदेशिक विभाग, इसाईघधम- 

कप ०० ० पु जप पु 

विभाग के संबंध मे मंत्री “वरनर-जनरल को कोई भी सलाह नहीं 

रे हक गों 

दे सकेगे। इन तीनो विभागों को छोड़ कर अन्य दूसरे विभा 

मंत्रि-संडल का उत्तरदायित्व होगा। किन्तु गवनर-जनरत 
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को जो विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्व दिये गये है 
- उनके कारण मंत्रि-मंडल का कोई विशेष महत्व नही है । 


मंत्रि-मंडल की नियुक्षि--शासन-विधान की धारा ६ के 
>उसार एक मंत्रि-मंडल होगा जिसमें १० से अधिक मंत्री न 
होगे । इन मंत्रियों का कार्य गवनेर-जनरल को परासश देना व 
उसके कार्य में मदद देना होगा । किन्तु उसे जिन कार्यों के करने 


भ्कः 





पद डा 
पेल्या और उनकी सकिस की 
जनरल स्वेच्छापू्कक करेगा | 


दिन्तु अथम यमशनदाता की नियुक्ति के वाद भविष्य हे ञो 


फे की न्‍ 
शर्तों का निर्धारण आदि गवनेर- 


श्फ्प ४ नवीन भारतीय शासन-विधान & 


गा न 
परामर्श-दाता नियुक्त किया जायगा, उसकी नियुक्ति से पूव 
मंत्रियों से भी सम्मति ली जायगी । 

एडवोक्रेट-जनरल--धारा १६ (१) के अजुसार गवनेर- 
जनरल संब के लिए एक ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट-जनरल नियुक्त 
करेगा, जो संघीय-न्यायालय के जज की योग्यता का होगा। 
वह गवरनर-जनरल की इच्छानुसार अपने पद पर रहेगा ओर 
गवनर-जनरल उसका वेतन निर्धारित करेगा | एडवोकेट-जनरल 
की नियुक्ति, पद-च्युति ओर वेतन निर्धारण के संबंध में गव- 
नर-जनरल अपने व्यक्तिगत निणशय से काय करेगा। अर्थात्‌ 
उपयेक्त संबंध में गवन र-जनरल अपने मंत्रियों से परामशं लेगा 
किन्तु वह उसे मानने के लिए बाध्य न होगा | एडवोकेट-जनरल 
समस्त कानूनी मामलो मे संघीय सरकार को सलाह देगा और 
ऐसे कानूनी काय करेगा जो गवनेर-जनरल द्वारा उसे सोपे 
जायेंगे। एडवोकेट-जनरल त्रिटिश भारत और संघीय देशी राज्यों 
के न्यायालयों के समक्ष भाषण (3 १06/585) कर सकेगा । 

मंत्रि-मंडल की कार्यवाही--छंघीय सरकार का शासन- 
संबंधी सब काय गवनर-जनरल के नाम से किया जायगा । सर- 
कारी आज्ञा आदि गवर्नेर-जनरल द्वारा जारी होगी, परन्तु उनके 
नीचे हस्ताक्षर गवनर-जनरल द्वाया बनाये हुये नियमों के अनु- 
सार किये जॉयगे । गवनर संघीय-शासन की कायवाही के संचा- 
के लिए नियम बनायगा ओर वह अपने मत्रियों मे काय-विभा- 
जन भी करेगा । इन नियमों में इस प्रकार का भी विधान होगा 
कि मंत्रियों ओर सेक्रेटरियो को चाहिये कि वे संघीय सरकार 
के संबंध में सब प्रकार की सूचनाएँ गवनेर-जनरल को दें । 


अध्याय 5 


के 
सथधाय व्यवस्थात पका पारष 
--छि+98$६ 3४8 है--- 
१ 

धारा १८ ( १ ) के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा में 
ब्रिटिश सम्राट, जिसका प्रतिनिधि गवनर-जनरल होगा, और दो 
चेम्बर होंगे जो क्रमशः राज्य-परिषद्‌ और संघीय-परिषद्‌ के नाम 
से प्रसिद्ध होंगे। ड 

राज्य-परिषद्‌ू--संघ का “अपर चेम्बर' होगा। इसमें १४६ 
सदस्य .ब्रिटिश "भारत और १०४ सदस्य देशी राज्यों के होगे। 
राज्य-परिषद्‌ स्थायी संस्था होगी | वह किसी भी दुशा में भंग 
नहीं की जायगी; किन्तु यथासंभव ३ सदस्य प्रति तीसरे वर्ष 
अवकाश प्राप्त-करेंगे । राज्य-परिषद्‌ में कुल २६० सदस्य होंगे। 

संधीय-परिषदू---असेम्बली में त्रिटिश-भारत के २४० सदस्य 
ओर देशी रियासतों के १२४५ सदस्य होंगे । इस प्रकार कुल ३७५ 
सदस्य होंगे । प्रत्येक संघीय-परिषद्‌ (असेम्बली) का जीवन-काल 
४ बष का होगा । इससे पूर्व भी भंग की जा सकेगी । परन्तु ५ 
बष समाप्त होने पर वह स्वयं भंग हो जायगी। गवनर-जनरल 
संघीय-परिषद्‌ का जीवन-काल बढ़ा न सकेगा । 

निर्वाचन-प्रणाली---नवीन-शासन-विधान की यह एक सब 
से अधिक-विचित्र पद्धति हे कि “'लोअर चेम्बर! ( संघीय व्यव- 
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स्थापिका परिषद्‌ ) के अधिकांश सदस्यों का निर्वोचन अग्रत्यक्ष, 
रीति से आन्‍्तीय असेम्वलियो द्वारा किया जायगा ओर “अपर 
चेम्बर! राज्य-परिषद्‌ के सदस्य अ्रत्यज्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित 
होगे | संसार के संघो में यह अणाली प्रचलित है कि 'अपर- 
चेम्बर' के सदस्यों का निर्वाचन संघ में सम्मिलित राज्यों द्वारा 
होता है ओर पत्येक राज्य को समान ग्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार है । इनका चुनाव प्रत्येक राज्य के मतदाताओ द्वारा होता 
है--व्यवस्थापिका सभा द्वारा नहीं। ल्ञोअर चेम्बर! का चुनाव 
संघ की समस्त जनता या प्रजा द्वारा होता है। राज्य-सीमाओ 
का कोई विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार लोअर चेम्बर' के 
प्रतिनिधि संघ की ग्रजा के सच्चे प्रतिनिधि होते है। भारतीय- 


संघ में उपरोक्त श्रणाली के स्वेथा विपरीत प्रणात्ञी जारी करने 
की व्यवस्था की गयी है, अथोत्‌ लोअर चेम्बर मे जो प्रतिनिधि 
होगे वे संघ की प्रजा के श्रतिनिधि न होकर प्रान्तीय असेम्ब॒लियो 
के प्रतिनिधि होगे ओर अपर चेम्बर में भारत की भजा के 
प्रतिनिधि भी होगे | 


क्या राज्य-परिषद्‌ भारत की प्रजा की ग्रतिनिधि है ९ 
राज्य-परिषद्‌ के लिए मताधिकार इतना अधिक सीमित है कि वह 
वास्तविक रूप से भारत की जनता की प्रतिनिधि नहीं कही जा 
सकती । प्रोफेसर के० टी० शाह का कथन है कि--“'त्रिटिश- 
भारत में राज्य-परिपद्‌ के चुनावों में १४५०००० व्यक्तियों से 
अधिक मतादाताओं को सत देने का अधिकार न होगा। इसके 
विपरीत ग्रान्तीय निवाचकों की संख्या ३३ करोड़ है और त्रिटिश 
भारत सें वयस्क नागरिकों की संख्या १४ करोड़ से कम न होगी। 
इस प्रकार १०० वयस्कों के लिए एक मतदाता और राज्य-परिषदू 
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स्थापिका परिषद्‌ ) के अधिकांश सदस्यों का निवोचन अग्रत्यक्ष, 
रीति से प्रान्तीय असेम्बलियों द्वारा किया आयगा और “अपर 
चेस्वर' राज्य-परिषद्‌ के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वार निवाचित्त 
होगे | संसार के संधो में यह प्रणाली प्रचलित है कि 'अपर- 
चेम्बर' के सदस्यो का निर्वाचन संघ में सम्मिलित राज्यों द्वारा 
होता है और प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार है। इनका चुनाव प्रत्येक राज्य के मतदाताओं दारा होता 
है--व्यवस्थापिका सभा द्वाय नही। 'लोअर चेम्वर” का चुनाव 
संघ की समस्त जनता या प्रजा द्वारा होता है। राज्य-सीमाओ 
का कोई विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार लोअर चेस्वर? के 
प्रतिनिधि संध की ग्रजा के सच्चे अतिनिधि होते है। भारतीय- 


संघ में उपरोक्त प्रणाली के सबंधा विपरीत प्रणाली ज्ञारी करने 
की व्यवस्था की गयी है, अर्थात्‌ लोअर चेम्बर मे जो प्रतिनिधि 
होगे वे संघ की प्रजा के प्रतिनिधि न होकर प्रान्तीय असेम्ब॒लियों 
के प्रतिनिधि होगे ओर अपर चेम्बर में भारत की प्रजा के 
प्रतिनिधि भी होगे । 


क्या राज्य-परिषद्‌ भारत की प्रजा की प्रतिनिधि है १ 
राज्य-परिपद्‌ के लिए मताधिकार इतना अधिक सीमित है कि वह 
वास्तविक रूप से भारत की जनता की प्रतिनिधि नहीं कही जा 
सकती । प्रोफेसर के० टी० शाह का कथन है कि--“'त्रिटिश- 
भारत में राज्य-परिषद्‌ के चुनावों में १४०००० व्यक्तियों से 
अधिक मतादाताओं को मत देने का अधिकार न होगा। इसके 
विपरीत प्रान्तीय निवाचको की संख्या ३३ करोड़ है और त्रिटिश 
भारत सें वयस्क नागरिकों की संख्या १४ करोड़ से कम न होगी। 
इस प्रकार १०० वयस्कों के लिए एक सतदाता और राज्य-परिषद्‌ 


& संघीय उ्यवस्थापिका परिषद्‌ & श्ध्श 


“:) यहाँ यह उल्लेख करना स्वंधा अनावश्यक है कि जाति-गत 

"पचन-प्रणाली से चुने गये प्रतिनिधियों के १० वर्गों और १२५ 
“ही राज्यों के मनोनीत सदस्यों की असेम्बली में पार्लिमैंटरी 
, #सन-प्रणाली का विकास संभव हो सकेगा ९ 


'' अप्रत्यक्ष-निर्वाचन प्रणाली के दोष---श्वेत-पत्र के अस्ता- 
 'नुसार संघीय असेम्बली के लिए प्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों 
चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होना चाहिये था। किन्तु संयुक्त- 
'पलिमेंटरी-कमेटी ने श्वेत-पतन्न के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
फ्रया। यद्यपि भारतीय लोकसत और ब्रिटिश-भारतीय प्रति- 


3६२ #& नवीन भारतीय शासन-विधान %& 


भुसलमान-निवोचन-क्षेत्र (४ ) महिला-निर्वाचन-क्षेत्र ( ६ ) 
यूरोपियन-निर्वाचन-क्षत्र (७) भारतीय ईसाई-निर्वाचन-क्षेत्र । 
प्रान्तीय असेम्बलियों में उपरोक्त वर्गों के प्रथक-प्रथक्‌ 
निवोचक-मंडल होगे । ओर जो इनके मतदाता होगे वही राय 
दे सकेगें। संघीय-परिषद्‌ के लिए परिगणित जातियों ( 860००- 
एा|७१ (28865 ) के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय असेम्बली 
के लिए प्राथसिक चुनाव ( #7779'ए 776007078 ) में सफल 
उम्मीदवारों हरा होगा | इस प्राथसिक निर्वीचक-मंडल (]2777- 
97ए 79]9000/:908 ) को प्रत्येक सीट के लिए चार उम्मीदवार 
चुनने चाहिए ओर संघीय परिपद्‌ के लिए उनमे से एक उम्मीद- 
बार चुन लिया जायगा | परिगणित जातियो मे से संघीय असे- 
स्थवली के लिए इन उम्मीदवारों के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति 
खड़ा नहीं हो सकेगा । प्रत्येक वर्ग के लिए संघीय परिषद्‌ सें 
निम्न प्रकार स्थान निश्चित किये गये हैः-- 
१--सामान्य ( १६ स्थान परिगणित जातियो के लिए 


सुरक्षित है ) १०४ 
२--सिक्ख ००० गगन ००० ६ 
३ई--मुसलसान हि 55% ७ ० 
४-एग्लो इंडियन *** छ 
४-यूरोपियन पर 
३--भारतीय इसाई प्‌ 
७--व्यापार-वारिज्य ११ 

“-जमीदार ७ 
६--भज़दूर १० 
१०-भहिलाए 
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& संघीय उयवस्थापिका परिषद्‌ & श्ध्ेः 


यहाँ यह उल्लेख करना सबंथा अनावश्यक है कि जाति-गत 
निर्वोचन-प्रणाली से चुने गये प्रतिनिधियों के १० वर्गों ओर १२५ 
देशी राज्यों के मनोनीत सदस्यों की असेम्वली में पार्लिमेंटरी 
शासन-प्रणाली का विकास संभव हो सकेगा ! 

अप्रत्यक्ष-निर्वाचन प्रणाली के दोष---श्वेत-पत्र के प्रस्ता- 
वाजुसार संघीय असेम्बली के लिए प्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों 
का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होना चाहिये था। किन्तु संयुक्त- 
पार्लिमेंटरी-कमेटी ने श्वेत-पत्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । यद्यपि भारतीय लोकमत ओर ब्रिटिश-भारतीय प्रति- 
निधि-मंडल असेम्बली के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में था, 
तथापि लोकमत की उपेक्षा करके संघीय असेम्बली के लिए 
अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की गयी। सन्‌ १६१६ सें पार्लि 
मेंटरी संयुक्त कमेटी ने मोन्टेग्य चेम्सफो्ड संबंधी शासन सुधारों 
के संबंध में बिल पर विचार करते समय अप्रत्यक्ष चुनाव की 
प्रणाली को अस्बीकार किया था। सोन्‍्टेग्यू-चेम्सफोड रिपोर्ट में 
उसके योग्य लेखको ने स्पष्टतः लिखा हे--“सबसे[प्रथम हमारा 
यह विचार है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का अन्त कर 
दिया जाय ।"०*०** क्योकि यह ( प्रणाली ) प्रतिनिधि को इस 
भावना की अनुभूति से वंचित करती है कि उसका मौलिक मत 
दाता से कोई वास्तविक संबंध है ।? सायमन कसीशन (१६३०) 
ने सबसे प्रथम वार संघीय-असेस्वलियो के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 
की सिफारिश की, किन्तु सन्‌ १६३२ सें तज्ञोीथियन कसेटी ( भार- 
तीय सताधिकार समिति ) ने सायमन कमीशन की इस सिफारिश 
को पसंद नहीं किया । अग्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली का विरोध न 
केवल त्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ही किया है किन्तु 


श्ध्रे & नवीन भारतीय शासव-विधान # 





सुसलमान-निर्वाचन-च्षेत्र (४ ) महिला-निर्वाचन-क्षेत्र ( ६ ) 
यूरोपियन-निर्वाचन-न्षेत्र (७ ) भारतीय ईसाई-निर्वाचन-क्षेत्र | 
प्रान्तीय असेम्बलियों में उपरोक्त वर्गों के प्रथकु-प्रथक 

/निवोचक-मंडल होगे | ओर जो इनके मतदाता होगे वही राय 
दे सकेगें। संघीय-परिषद्‌ के लिए परिगणित जातियों ( 80060- 
ए०१ 088७४ ) के प्रतिनिधियों का चुनाव आरन्तीय असेम्वली 
के लिए प्राथमिक चुनाव ( 777707८ए ॥0]860078 ) में सफल 
उम्मीदवारों द्वारा होगा । इस प्राथमिक निर्वाचक-मंडल (शितग- 
७77 70]5607968 ) को अत्येक सीट के लिए चार उस्मीदवार 
चुनने चाहिए और संघीय परिषद्‌ के लिए उनमें से एक उस्मीद- 
बार चुन लिया जायगा | परिगणित जातियो में से संघीय असे- 
स्वली के लिए इन उम्मीदवारों के अतिरिक्त ओर कोई भी व्यक्ति 

खड़ा नहीं हो सकेगा | प्रत्येक बरग के लिए संघीय परिषद्‌ में 
निम्न प्रकार स्थान निश्चित किये गये है।-- 

4--सामसान्य ( १६ स्थान परिगणित जातियो के लिए 


सुरक्षित है) १०४ 
“२--सिक््ख ००० #्न्न ७ धर 
३-मुसलसान. ** हे **. उ८र 
४७--एग्लो इंडियन ०० न नग्न श्र 
४-थूरोपियन दडें ** दे 
३--भारतीय इंसाई हक “" पे 
७--व्यापार-वारणिज्य हर “** ११ 

+-जमीदार ००० 5 न्‍ड 5 
६--भजदूर सके आओ ।] ७ कक १० 
१०-मभहिलाए * >्म्क ०१० टू 
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& संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ & १६५ 





सची ३ में दिये हुये विषयों पर भी संघीय व्यवस्थापिका परि 
पद आन्तीय व्यवस्थापिका-सभा के साथ-साथ क़ानून बना 
सकेगी । संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 'प्रान्तीय उ्यवस्थापक 
सची' में दिये हुए विषयों पर कानून तो बना सकेगी परन्तु वह 
क़ानून प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए न होगे | घारा १०१ 
के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा संघीय देशी राज्य के 
लिए क़ानून बना सकेगी; किन्तु वह क़ानून उस देशी राज्य के 
अवेश-पत्र' की शर्तों के अनुसार ही होगा। धारा १०२ के अनु- 
सार यदि गवनर-जनरल आवश्यक घोषणा! द्वारा स्वेच्छा से 
यह घोषणा करदे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे 
भारत की सुरक्षा आन्तरिक संधप या युद्ध के कारण खतरे में है, 
तो वह संघीय व्यवस्था पिका-सभा प्रान्त या उसके किसी भाग के 
लिए उन विपयों पर भी क़ानून वना सकेगी जो विषय “प्रान्तीय 
व्यवस्थापक-सची” में दिये हुये हैं। धारा १०३ के अनुसार 
दो या इससे अधिक प्रान्त अपनी प्रान्तीय उ्यवस्था पिका-सभाश्रों 
द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं कि संघीय 
व्यवस्थापिका-सभा उन प्रान्तों के लिए “प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सची” में उल्लिखित किसी भी विपय पर क़ानून वनायगी | ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाने पर संघीय व्यवस्थापिका सभा के लिए यह 
वेध होगा कि वह तदनुसार प्रान्तों के लिए क़ानून बनावे | धारा 
१०४ के अनुसार गवनर-जनरल सचना प्रकाशित करके संधीय 
व्यवस्थापिका-सभा को यहू अधिकार दे सकता है कि वह उन 
विपयों एर कानून बना सकेगी जिनका उल्लेख परिशिष्ट की किसी 
*» भी सची में नहीं होगा । धारा १०४ के अनुसार संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा भारतीय तनाविक-सेना के अनुशासन के संबंध में 
क़ानून बना सकेंगी। घारा १०६ के अनुसार संघीय व्यवस्था- 


& संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ & १६७ 
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साधन हैं जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण में अत्यन्त प्रभावकारी हैं । 
इन प्रस्तावों द्वारा मंत्रि-मंडल पर दोपारोप ही नहीं किये जा 
सकते किन्तु उन्हें पद-त्याग करने के लिए विवश किया जा 
सकता है । 





संघीय व्यवस्थापिका सभा के राजस्व अधिकार-- 
अब हमें यहाँ संघीय व्यवस्थापिका सभा के राजस्व अधिकारों 
पर विचार करना है| संघीय व्यवस्थापिका सभा को संघीय- 
राजस्व पर छुछ नियंत्रण का अधिकार दिया गया हे। परन्तु, वह 
कई कारणों से केवल नाम-सात्र का अधिकार कहा जा सकता है। 


१--गवनेर-जनरल का यह एक प्रमुख विशेष उत्तरदायित्व 
है कि वह संघीय सरकार की आर्थिक स्थिरता और साख को 
कायम रखने का प्रयत्न करेगा। सुरक्षित विभागो के व्यय पर 
संघीय व्यवस्थापिका सभा को सम्समति देने का अधिकार 
नहोंगा। 


२--गवने र-जनरल का आर्थिक--पसरामशे-दाता संघीय 
व्यवस्थापिका सभा के राजस्व संबंधी अधिकारों की रक्षा करने 
के स्थान में उन पर आघात करने का प्रयत्न करेगा । इससे अर्थ 
मंत्री के अधिकारों पर आघात होना अवश्यस्भावी है । 


३--गवनर-जनरतल को यह अधिकार होगा कि वह संघीय- 
व्यवस्थापिका सभा की राजस्व-संबंधी-कार्यवाही के संचालन के 
*- लिए नियम बनावे | इन नियमों के द्वारा व्यवस्थापिका-सभा के 
राजस्व-संबंधी अधिकारों पर और भी अधिक प्रतिबंध लगाये 
जा सकेंगे। 


& संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ & १६६ 


लिए प्रस्तुत नहीं किया ज्ञायगा किन्तु इस उप-धारा का यह अथे 
नहीं लगाया जायगा कि व्यवस्थापिका सभा के दोनों चेम्बर 
बजट के उस भाग पर बहस न कर सकेंगे । किन्तु घारा ३३४ 
(३)(आअ) ओर ( व ) में उल्लिखित व्ययों पर कोई बहस न 
की जा सकेगी | 

(२) अन्य व्ययों के संबंध में जो अनुमान-पत्र तैयार 
किया जायगा वह ग्रान्ट' के लिए सॉग के रूप में संघीय असे- 
स्वली के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा और उसके बाद दोनो में से 
प्रत्येक चेम्बर की किसी भी माँग की स्वीकार या अस्वी- 


कार करने का अधिकार होगा | अथवा किसी मॉग के लिए 
ग्रान्ट मे कमी भी की जा सकेगी। जब तक गवनेर-जनरत 
आदेश नहीं देगा तव तक असेम्वली द्वारा अस्वीकृत कोई भी 
मॉँग राज्य-परिषद्‌ के सामने पेश नहीं की जायगी, यदि असे- 
स्वली ने किसी मॉग की आन्‍्ट से कमी कर दी होगी तो राज्य- 
परिषद्‌ में इस प्रकार कम की गयी ग्रान्ठ मॉग के लिए पेश 
की जायगी । 

(३ ) यदि किसी आान्द के लिए माँग के संवंध में दोनों 
चेम्बरों में मत-भेद होगा तो गवर्नर-जनरल दोनों चम्बरों का 
सम्मिलित अधिवेशन उस सॉग के पास कराने के लिए आम॑- 
त्रित करेगा । 

(४ ) गवरनर-जनरल की सिफारिश के बिना ग्रान्ट के लिए 
कोई मॉग पेश नहीं की जायगी । 





# गवनेर-जनरद्ध के देदन आदि ठथा देशी राज्यों के संबंध में सम्राट 
के कार्यो का ब्यय | 


ता 


>- 


$ संघीय व्यवस्थापिंका परिषद्‌ # २०१ 





२--दूसरी अवथा में समस्त बजट पर सामान्य बहस होती 
है। धारा ३४ (१) के दो पैराओं को छोड़ कर समस्त बजट पर 
बहस की जा सकेगी | इस अवस्था में सरकार के शासन अबंध' 
की आलोचना, किसी सरकारी विभाग की नीति की आलोचना 
की जा सकेगी | 
३--तीसरी अवस्था में विशेष मद्दों पर आन्ट' के लिए सांग 
पेश की जायगी | सबसे पहले यह मांग असेस्‍्बली से पेश की 
जायगी, उसके बाद असेम्बली द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राज्य- 
परिषद्‌ में प्रस्तुत की जायगी | यदि किसी भ्रान्ठ! के संबंध में 
दोनों चेम्बरों में परस्पर सतभेद होगा तो गवर्नर-जनरल दोनों 
चेम्बरों का संयुक्त-अधिवेशन उस 'आन्ठ” को स्वीकार करते के 
लिए आमंत्रित करेगा । 
- ४--चौथी अवस्था में गवर्नेर-जनरल स्वीकृत व्यय की 
4 | हक नं च्९्‌ क२ 
परिशिष्ट' पर हस्ताक्षर कर उसे दोनों चम्बरों के समक्ष प्रस्तुत 
करेगा। परन्तु इस समय दोनों में से किसी भी चेम्बर को सम्सति 
देने का अधिकार नहीं होगा। 
४--बजट संबंधी कार्यवाही की पाँचवीं अवस्था में राजस्व 
व्यवस्था का विधान है । वजट के परिणास स्वरूप यह आवश्यक 
हो जाता है कि व्यवस्थापिका सभा राजस्व-कानून पास करे। 
घारा ३७ (१) के अनुसार निम्न प्रकार का कोई भी बिल या 
संशोधन गवनर-जनरल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया 
जायगा ओर न इस आशय का वित्त राज्य-परिषद्‌ में ही प्रस्तुत 
किया जा सकेगा | 
(१) कर में वृद्धि करना या नवीन कर लगाना या 
(२) सरकारी कज़ के नियमन के संबंध में; या 


& संघीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ & २०३ 


४--निर्वाचन के नियमों के अन्तर्गत अलुचित अभ्यास का अप- 
शधी । ४--किसी अपराध के लिए कालापानी या कम से कम २ 
साल के लिए क्ेद की सजा से दंडित व्यक्ति | किन्तु यद्ि इस सजा 
की समाप्ति को शसाल की अवधि बीत गयी हो, तो यह अयोग्यता 
नहीं मानी जायगी। ६--यदि कोई व्यक्ति संघीय या प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका संभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार मनोनीत किया गया 
है और उसने क़ानून के अनुसार चुनाव-व्यय का विवरण चुनाव- 
अफसर के यहाँ प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह ५ साल तक चुनाव 
के लिए खड़ा न हो सकेगा। यदि कोई उपरोक्त रीति से अयोग्य 
व्यक्ति संधीय असेम्बली या राज्य परिपद्‌ के अधिवेशन में उप- 
स्थित होगा और सम्मति देगा, तो उसे प्रति दिन के लिए ४००) 
रुपये अर्थ दश्ड देना होगा । 


अध्यक्ष और प्रधान का निवाचन--शासन-विधान की 
धारा २१२ के अनुसार संघीय-व्यवस्थापिका सभा क प्रत्यक 
चेन्चर को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा । राज्य-परि- 
पद्‌ के अ्धान को अेसीडेंट' और उपाध्यक्ष को डिप्टी ग्रेसीडेंट' 
कहा जायगा। असेन्‍्बली के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ऋमशः 
स्पीकर ओर 'डिप्टी स्पीकर! कहा जायगा । प्रेसीडेंट या डिप्टी- 
ग्रेसीडुट का पद निम्नलिखित दशाओं में रिक्त माना जायगा । 
(१) जच वद राज्य परिपद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा; वा 
(२ ) गवनर-जनरल का लिखित त्याग-पत्र देने पर; या 
(३) राज्य-परिपद्‌ द्वारा अविश्वास का पत्ताव स्वीकार दा 
जाने पर; डिन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व 
देनी चाहिये। इनका वेतन संघीय व्यवस्थापिक्ता सभा 
डारा निश्चित किया जायगा। 


# संघीय उ्यवस्थापिका परिषद्‌ & २०३ 
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४--निवाचन के नियमों के अन्तगत अनुचित अभ्यास का अप- 
शधी । ४--किसी अपराध के लिए कालापानी या कम से कम २ 
साल के लिए क्रेद की सजा से दंडित व्यक्ति | किन्तु यदि इस सजा 
की समाप्ति को ४ साल की अवधि बीत गयी हो, तो यह अयोग्यता 
नहीँ सानी जायगी। ६--यदि कोई व्यक्ति संघीय या प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार मनोनीत किया गया 
है ओर उसने क़ानून के अनुसार चुनाव-व्यय का विवरण चुनाव- 
अफसर के यहाँ प्रस्तुत नही किया है, तो वह £ साल तक चुनाव 
के लिए खड़ा न हो सकेगा। यदि कोई उपरोक्त रीति से अयोग्य 
व्यक्ति संघीय असेम्बली या राज्य परिषद्‌ के अधिवेशन मे उप- 
स्थित होगा ओर सम्मति देगा, तो उसे ग्रति दिन के लिए ४००) 
रुपये अथथ दण्ड देना होगा । 


अध्यक्ष और प्रधान का निरवाचन--शासन-विधान की 
धारा २२ के अनुसार संघीय-व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक 
चेम्बर को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा । राज्य-परि- 
पद के प्रधान को प्रेसीडेंट' और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसीडेंट” 
कहा जायगा। असेम्बली के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः 
स्पीकर ओर 'डिप्टी स्पीकर! कहा जायगा | प्रसीडेंट या डिप्टी- 
प्रसीडंट का पद निम्नलिखित दशाओं मे रिक्त माना जायगा । 


(१) जब वह राज्य परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा; या 
(२ ) गवनर-जनरल को लिखित त्याग-पत्र देने पर; या 


(३ ) राज्य-परिषद्‌ छारा अविश्वास का श्रस्ताव स्वीकार हो 
जाने पर; किन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पू् 
देनी चाहिये। इनका वेतन संघीय व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा निश्चित किया जायगा। 


५०२ & नवीन भारतीय शासन-विधान » 





(३) किसी ऐसे व्यय को व्यय घोषित करना जिस पर व्यव- »& 
स्थापिका सभा की सम्मति न ली जाय था ऐसे उयय को बढ़ाना | 


व्यवस्थापिक्ता सभा के कार्य 


चेम्ब्रों के अधिनेशन---संधीय असेस्बली या राज्य-परिपदू 
के अधिवेशन आमंत्रित करने का अधिकार गवनेर-जनरल्ञ को 
होगा । एक वर्ष में कम से कम एक बार चेस्बरों को अधिवेशन 
के लिए आमंत्रित करना होगा । चेस्वर के सदस्यो को व्यवस्था- 
पिका-सभा संबंधी कार्यों में भाग लेने से पूर्वे भारत के 'सम्राट' 
के प्रति राजभक्ति की शपथ लेनी आवश्यक है | संघीय व्यचस्था- 
पपिका सभा के दोनो चेस्थरों की सदस्यता के लिए कुछेक अयो- 
ग्यताएं भी है जिनके लिए अर्थदरुड नियत किया गया है।-- 


(१ ) शासन-विधान की घारा २५ के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति दोनों 
संघीय चेम्बरो का सदस्य नही वन सकेगा । 

(२) धारा ६८ (२) के अनुसार कोई भी व्यक्ति संघीय और 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं का सदस्य नही हो सकेगा। 

(३ ) यदि कोई व्यक्ति धारा २६ (१) के अनुसार अयोग्य है, 
तो उसे अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देना होगा । 

(४ ) २६ (१) के अनुसार अयोग्यताएँ निश्न प्रकार होगी+-- 

१--भारत में सम्राट के अधीन किसी 'ेतन के पद! पर नियुक्त 

होना । किन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा द्वारा किसी कानून हारा 

यह अयोग्यता दूर कर दी जाय तो वेतन के पद पर नियुक्त - 

व्यक्ति भी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य हो सकेगा। किन्तु संघ 

में मंत्री होना अयोग्यता नही है ।२--विज्षिप्तता । ३--दिवालिया 


# संघीय उयवस्थापिका परिषंदू & २०३ 


४--निवोचन के नियसों के अन्तगगत अनुचित अभ्यास का अप- 
शाधी । ४--किसी अपराध के लिए कालापानी या कम से कम २ 
साल के लिए क्केद की सजा से दंडित व्यक्ति | किन्तु यदि इस सजा 
की समाप्ति को ४ साल की अवधि बीत गयी हो, तो यह अयोग्यता 
नहीँ मानी जायगी। ६--यदि कोई व्यक्ति संघीय या प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार सनोनीत किया गया 
है ओर उसने कानून के अनुसार चुनाव-व्यय का विवरण चुनाव- 
अफसर के यहाँ प्रस्तुत नही किया है, तो वह ५ साल तक चुनाव 
के लिए खड़ा न हो सकेगा। यदि कोई उपरोक्त रीति से अयोग्य 
व्यक्ति संघीय असेम्बली या राज्य परिषद्‌ के अधिवेशन में उप- 
स्थित होगा और सम्मति देगा, तो उसे श्रति दिन के लिए ४००) 
रुपये अथ दण्ड देना होगा। 


अध्यक्ष और प्रधान का निवाचन--शासन-विधान की 
धारा २२ के अनुसार संघीय-व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक 
चेम्बर को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा । राज्य-परि- 
पद के प्रधान को 'प्रेसीडेंट”' ओर उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसीडेंट” 
कहा जायगा। असेम्बली के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः 
स्पीकर ओर 'डिप्टी स्पीकर! कहा जायगा | प्रसीडेंट या डिप्टी- 
गसीडट का पद निम्नलिखित दशाओं में रिक्त माना जायगा । 
(१) जब वह राज्य परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहेगा; या 
(२ ) गवनर-जनरल को लिखित त्याग-पत्र देने पर; या 


(३ ) राज्य-परिषद्‌ द्वारा अविश्वास का भ्रस्ताव स्वीकार हो 
जाने पर; किन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पृ 
देनी चाहिये। इनका वेतन संघीय व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा निश्चित किया जायगा | 
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सदस्यों के विशेषाधिकार, वेतन---संधीय व्यवस्था पिका 
सभा के सदस्यों के वेतन, विशेषाधिकार, भाषण-स्वाधीनता 
आदि के संबंध मे बेसे ही समान नियम हैं जैसे कि पान्तीय 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के वेतन विशेषाधिकार व भाषण 
के संबंध में हैं । 

भापा--संघीय-व्यवस्थापिका सभा की भाषा अंग- 
रेज़ी होगी। परंतु जो सदस्य अंगरेजी से यथेष्ट रूप से परिचित 
न होगे, वे अन्य भाषा में भाषण कर सकेंगे । 


ध्रध्याय ६ 
संघीय जञ्ञासन-प्रबंध 





भारतीय शासन-विधान की सबसे अधिक पेचीदा ओर 
सहत्वपूर्ण समस्या है 'संघीय सिविल सर्विस! । शासन-प्रबंध का 
भारतीय-विधान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 
में शासन और सरकारी कर्मचारियों मे इतनी अधिक घनिछता 
ओर एकता है कि यदि संयुक्त--राज्य-अमेरिका से राजनीति 
का विद्यार्थी यहों आकर भारत की शासन-प्रणाली का अध्ययन 
करे तो बह इस परिणाम पर पहुँचेगा कि भारत सें शासन ओर ' 
शासन-प्रबंध एक ही हे 
प्रथम भाग-प्रान्तीय स्वराज्य--समें हमने शासन-प्रबंध का 
जहाँ तक भान्त से संबंध है, विश्लेषण किया है; उस संबंध में 
हमने जो आलोचना की है, वह संघीय शासन-अ्रबंध के संबंध में 
ग्री उपयुक्त कही जा सकती है। परंतु इस अध्याय में हम विशेष 
रूप से शासन-प्रबंध के संघीय पहलू पर ही विचार करेगे | 


रु गें 

(१) सेक्रेदियिद और कोंसिलर--इस प्रसंग के 

९ हमें रे कप विभागों 
अन्तगंत सबसे पूव॑ हमें गवनर-जनरल के सुरक्षित विभागों 
के लिये 'सर्विस' पर विचार करना हे। इनमे सबसे प्रमुख 
'पद्‌ गवनर-जनरल्न का प्रायवेट-संत्री ओर उसका स्टाफ हे | 
इसकी नियुक्ति गवनर-जनरल स्वेच्छा से करेगा। इस स्टाफ़ 
का वेतन आदि गवनर-जन॑रत् द्वारा नियत किया जायगा | यह 
स्टाफ गवनेर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने के 
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लिए होगा । सुरक्षित-विभागो के प्रमुख गवनेर-जनरल के कौंस- 
लर होगे और उनके अन्तगत स्टाफ होगा । 

(२ ) सेना--गवरनर-जनरल का सेना पर पूरा निय॑- 
शन्नण होंगा। किन्तु संघीय व्यवस्थापिका सभा को सेना संबंधी 
वजट पर सम्मति देने का भी अधिकार न होगा | इस विपय में 
अन्यत्र प्रथक्‌ अध्याय मे विचार किया जायगा | 


( ३) वेदेशिक विभाग--नवीन शासन-विधान के 
अनुसार एक वेंदेशिक विभाग होगा जो भारत के वेंदेशिक 
विषयो के संबंध से काय करेगा । भारत-सरकार का राजनीतिक- 
विभाग ओर वेदेशिक विभाग अब एक से मिला दिया गया 
है। संयुक्त-पार्लिमैटरी कमेटी रिपोट मे लिखा हैः--“राजनीतिक- 
विभाग में पदो पर नियुक्ति प्रत्यक्ष रीति से नहीं होती । रिक्त- 
स्थानों की पूर्तियों भारतीय सेना और सिविल सर्विस (विशेषतया 
इंडियन सिविल सर्विस) से हस्तान्तरित करके की जाती है। ** 

* गवनर-जनरल भारतीय सेना और इंडियन सिविल सर्विस 
से हस्तान्तरों को स्वीकार करता हे। दूसरी अखिल भारतीय 
सर्विसो से जो हस्तान्तर होते हैं, उन्हे भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल 
की सिफारिश पर स्वीकार करता है।” प्रो० शाह ने अपनी 
संघ-शासन पुस्तक से लिखा है कि-- 'कुछेक भारतीय नरेशो मे 
यह भावना पायी जाती है कि जो अफसर उनके संबंधों के 
विपय से सम्राट! के कार्यों का सम्पादन करें, वे अ-सारतीय 
हो ओर यह अधिक संभव है कि राजनीतिक विभाग और बेदे- 
शिक विभाग मे अ-भारतीय अफसर भरती किये जायेंगे।" भारत 
के वेदेशिक विभाग की ओर से संसार के ग्त्येक राष्ट मे राज- 
दूत नहीं है किन्तु भारत के निकट के राष्ट्र मे एजेट या राजदूत 
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नियुक्त किये जाने की व्यवस्था पहले से जारी है। नवीन शासन- 
“ विधान के अन्तर्गत अफगानिस्तान, नेपाल, काशगर ओर फारस 

में भारत-सरकार राजदूत नियुक्त कर सकेगी। भारतवष में 

राजदूत 'सर्विस' नही है अतः भारतवासियों को इन पदों पर 

नियुक्त किये जाने से यह्‌ एक बाघा हे जिसको शीघ्र ही दूर करने 

का प्रयत्न बॉछुनीय है। व्यापारिक-कमिश्नरो का भी इसी- 

विभाग से संबंध हे । 

५ 

(४) इसाह-धम्त विसांग--इसके विपय में यहाँ 
लिखना अनावश्यक है. | पिछले अध्याय में, जहाँ सुरक्षित विभागों 
के विपय मे विचार किया गया है, हमने इस विभाग की 
अनावश्यकता चतलायी हे। इस विभाग से भारतवासियों को 
कोई भी अध्यात्सिक या धार्मिक लाभ नहीं है । यदि ईसाई-घर्म 
के प्रचार के लिए राज्य मदद देता है, तो क्या यह उचित नहीं 
है कि वह हिन्दू व मुसलिम धर्म-प्रचार के लिए भी आर्थिक: 
सहायता प्रदान करे । 

(४) भारत के लिए हाहे कमिश्नर--त्रिटेन सें 
भारत के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवनर-जनरल टारा 
होगी । उसकी नियुक्ति, वेतन, अवकाश ओर सविस की शर्तों 
का निर्धारण गवनर-जनरल अपने व्यक्तिगत-निणय से करगा। 
दक्षिणी अफ्रीका में भारत सरकार के एजेंट की नियुक्ति भी 
रवने र-ननरल द्वारा हागी । 

(८ ) भारतीय शृह आयधनयय निरीक्षुक-- 
गवरनर-जनरल भारत संत्री और हाई कमिश्नर के आयबज्यय 
की जोंच व निरीक्षण के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करेंगा। 


जि 


इस निरीक्षक को अपने स्टाफ की नियुक्ति करने का अधिकार 
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>होगा। इसके वेतन-बृत्ति आदि पर असेस्‍्वली अपनी सम्मति 
-महीं दे सकेगी। यद्यपि यह निरीक्षक बिटेन में कारये करेगा। 
"परंतु उसे वेतत संघ की आय से सिलेगा | 


(७ ) रेलवे-सबिस --रेलवे सर्विस” की प्रथम्‌ और 
द्वितीय श्रेणी की सर्विस की रक्षा का भार भारत-मंत्री पर है । 
धारा २४१ के अनुसार वेतन, पेंशन, अवकाश, बृतियों, शिकायत 
करने का अधिकार तथा ज्ञतिपूर्ति के संबंध मे रेलबे के नोकरों 
को वही अधिकार दिये गये है जो सिविल सर्विस के कर्मचारियों 
को 'प्राप्त है। इसके अतिरिक्त एग्लो इंडियनों को अनुपात से 
अधिक स्थान दिये गये है। 


(८ ) विविधि--भारतीय आयात-निर्यात 'सर्विसः 
भारतीय डाक व तार 'सर्विस! तथा संघीय न्यायालय के अफ- 
सरो के वेतन, बृति, अवकाश आदि संबंधी व्यवस्था वैसी ही 
होगी जैसी कि इंडियन सिविल सर्विस की है। धारा १६६ के 
अनुसार सम्राट अथोत्‌ भारत-मंत्री भारत के लिए एक महा- 
निरीक्षक की नियुक्ति करेगा। महा निरीक्षक अपने कार्य-काल 
की समाप्ति पर भारत सें 'सम्राट' के अधीन किसी भी पद पर 
नियुक्त नहीं किया जायगा। रिजवे-बक के गवर्नर व डिप्टी गव- 
नेर के पदो के लिए नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा की जाती है। 
“इनके अतिरिक्त गवनर-जनरत्ष द्वारा संघीय-निरीक्षए-अफसर 
इसलिए नियुक्त किये जायेंगे कि वे यह देखे कि शासन-प्रबंध के 
नियम तथा केन्द्रिय व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये हुए कानूनों 
का पालन समुचित रीति से किया जाता है। शासन-अवंध की 
कार्य-कुशलता, सुप्रबंध एवं सुच्यवस्था बहुत कुछ इन झअफ- 
-सरो की काय कुशलता पर निभर है। 





अध्याय ७ 
संघीय न्यायालय 
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१--संघ-शासन में संघीय न्थाथालय का स्थान 


श्वेत-पत्र मे यह प्रस्ताव किया गया था कि संघ की स्थापना 
के साथ-साथ यह आवश्यक है कि संघ मे सम्मिलित राज्यों के 
वैधानिक विवादों का निर्णय करने के लिए एक केन्द्रिय न्‍्याया- 
लय की स्थापना की जाय। संधीय शासन-विधान की व्याख्या 
के लिए विशेषतया संघीय न्यायालय की आवश्यकता होती है । 
संघीय एवं प्रान्तीय अधिकारियों का काय-क्षेत्र या अधिकार- 
त्षेत्र क्या हे ?--इसका निणेय एक निष्पक्ष न्यायालय के हाथों 
सें सॉपना न्याय की दृष्टि में आवश्यक भी है। यह संभव हो 


सकता है कि संघीय न्यायालय के अभाव में हाईकोंट अपने- 
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अपने राज्यो या प्रान्तो मे सनमाने ढंग से शासन-विधान की , 


व्याख्या करे । अतः शासन-विधान की रक्षा और व्याख्या के 
लिए केन्द्रिय न्यायालय अत्यन्त आयश्यक दे । 


संघीय-स्यायालय के जज--बारा २०० के अनुसार भारत 
में एक संघीय न्यायाज्ञूय (-+>€तेलश 00प्रा$ ) की स्थापना 
की जायगी |# इस न्यायालय मे एक भारत का चीफ जस्टिस 
ओर अधिक से अधिक ६ जज होगे । यदि संघीय-०्यवस्थापिका 
सभा द्वारा जजो की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश का 
प्रस्ताव पास हो जाय, तो सम्राट उनकी संख्या में वृद्धि कर 
सकेगा। चीफ जस्टिस तथा जज्ञों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 


होगी । 


संघीय न्यायालय के जज ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद्‌ 
पर रह सकेगे। संघीय न्यायालय के जज गवनर-जनरल को 
लिखित त्याग-पत्र देकर पद-त्याग कर सकेंगे, सम्राट को यह 
अधिकार होगा कि बह दुराचार ( )/7509॥8ए707/ ) या शाख- 
रिक या मानसिक दुबलता के आधार पर वारंट द्वारा उनको 
पद्‌ से हटा दे । किन्तु सम्राट उनकों पद से उसी समय हटा 
सक्रेगा जबकि इस विषय से उसने प्रिवी कोंसिल की न्‍्याय- 
समिति के सामने यह प्रश्न रक्खा हो ओर न्याय-समिति ने यह 


& सन्‌ १३१६ के शरत्काल में सम्राट ने भारत के चीफ़ जस्टिस 
ओर २ ज्ों की नियुक्लि कर दी ! चीफ जस्टिस साननीय सर मौरिः 
गायर और दो जज माननीय सर सुलेमान तथा माननीय एस० आर' 
जयकर नियुक्त किये गये हैं । ता० ६ दिससबर १६३७ को नहें देहली 
संघीय-न्यायालय का उद्घाटन भी हो गया । --लेखक | 
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रे 


- & संघीय न्यायालय # २१६ 
रिपोर्ट की हो कि उपरोक्त किसी कारण से जज को पद से हटा 
दिया जाय | ४ 

जजों की योग्यता--धारा २०० (३) के अनुसार निम्न 
लिखित व्यक्ति संचीय-न्यायात्षय के जज नियुक्त किये जायेंगेः-- 


१--वह व्यक्ति जो पॉच वष तक ब्रिटिश-भारत या संघीय- 
रु कप 
राज्य सें हाइकोट का जज रहा हो; या 


२--वह व्यक्ति जिसने इगलेड या उत्तरी आयरलेड मे १० 
साल तक बैरिस्टरी की हो या स्काट लेड की 'फेकल्टी आफ एड- 
बोकेट' का सदस्य रहा हो; या 

३-वह व्यक्ति ब्रिटिश-सारत या संघीय देशी-राज्य के 
हाईकोट में १० साल तक वकील रहा हो | 


चीफ जस्टिस की योग्यता--९--कोई भी व्यक्ति उस 
समय तक भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं किया जाथगा 
जब तक कि, वह इस समय या उस समय जब क्रि प्रथम बार 
किसी न्यायालय मे जज के पद्‌ पर नियुक्त किया गया था, वैरि- 
स्टर, फेकल्टी आफ एडवोकेट का सेम्बर या वकील ( [20800 ) 
नहोगा। 

२-चीफ जस्टिस के संबंध से धारा २०० (३ ) के अन्तर्गत 
२व ३ उपधारा से १० ब्ष की जगह १५ च्ष होगा। पद-ग्रहण 
करने से पूच प्रत्येक जज को गवनेर-जनरल या अन्य अफसर 
के सासने शपथ लेनी होगी । 


वेतन--संघीय न्यायालय के चीफ जस्टिस व जजो का वेतन 
कौसिल-आडेर द्वारा समय-समय पर निर्धारित क्रिया जायगा। 


३१२ & नदीन भारतीय शासन-विधान & 





उनके अमण व्यय, अवकाश तथा पेंशन-संबंधी अधिकारों का 
निर्धारण भी कोसिल-आडर हारा होगा ।& 


संधीय व्यायालय का स्थान--धारा २०३१ के अनुसार 
संघीय न्यायालय का स्थान देहली में अथवा ऐसे किसी स्थान 
में होगा जिसे उसका चीफ जस्टिस गवर्नेर-जनरल की सम्मति 
से नियत करेगा। ६ दिसम्बर १६३७ को संघीय न्यायालय की 
80 हो गयी और देदली में उसका स्थान नियत किया 
गया है । 


२--संघीय न्यायालय की अधिकार-सीमा 


प्रारम्भिक अधिकार-सीमा--संघीय न्यायालय की 
प्रारम्भिक अधिकार-सीमा (0॥8709 उप्राधध्ता०४०7 )होगी । 
संघ, आ्रान्त या संघीय देशी राज्य के मध्य कानूनी अधिकार 
के संबंध मे कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय संघीय न्‍्याया- 
लय करेगा । इत्तका तात्पय यह है कि संघीय न्यायालय केबल- 
सात्र वैधानिक प्रश्नो पर ही निर्णय नहीं देगा किन्तु प्रत्येक ऐसे 
विपय में निशुय देगा जिसमे कानूनी अधिकार का प्रश्न संश्लिष् 
होगा। किन्तु यह विवाद व्यक्तियों में न होना चाहिये | व्यक्तियों 
के कानूनी अधिकारों का निर्णेय तो हाईकोट तथा अन्य न्याया- 





४9 भारत के चीफ जस्टिस का वार्षिक चेवन ८४०००) 
संघीय न्यायालय के जज का वेतन वार्षिक ७२०००) 
कलकत्ता के चीफ़ जस्टिस का चेतन ६००००) 
बम्पई, मद्रास, कलकत्ता, प्रयाग, पटना, लाहौर के हाईकेटे जज 
का चेतन ४८०००) 
( ७ 82668 04 घता॥ 30707 4, 4987 ), 


$ संघीय न्यायालय & २१३ 


लय करेंगे। संघीय न्यायालय तो संघ, ग्रान्त या संघीय देशी 
राज्य के पारस्परिक विवादों के निंय के लिए स्थापित किया 
गया हे। किन्तु यह अधिकार-सीमा उसी समय प्रयोग मे 
लायी जायगी जब कि किसी विवाद में यदि एक पनक्ष देशी 
राज्य होगा ओर वह विवाद-- 


१--शासन-विधान या उसके अन्तर्गत निर्मित कोंसिल- 
आडेरों की व्याख्या या प्रवेश-पत्र के कारण संघ को प्रदत्त 
व्यवस्थापिका या काय-कारिणी अधिकार की सीमा से संबद्ध 
होगा; या 

२-देशी राज्य सें संघीय व्यवस्थापिका सभा के क़ानून के 
राज्य-प्रबंध के संबंध में-देशी राज्य द्वारा भारतीय शासन-विधान 
के भाग ६ के अन्तर्गत किये हुए समभोते के कारण उत्पन्न 
हुआ हो; या. 

३--संघ की स्थापना के बाद सम्राट के प्रतिनिधि की 
स्वीकृति से देशी राज्यों के संबंध से क्राउन' के कार्यो के लिए 
संघ, प्रान्त या देशी राज्य के मध्य सममोते से उत्पन्न हुआ हो 
आर उस समझोते मे यह स्पष्ट रूप से जिखा हो कि संघीय 
न्यायालय की इस संबंध में अधिकार-सीमा होगी । 


अपनी प्रारम्भिक अधिकार-सीमा के अन्तगत संघीय न्‍्याया- 
लय का निणंय घोषणात्मक निणेय ( )60]॥786079 वंपत86- 
7007 ) होगा । 


अपीलेट' अधिकार-सीमा--वारा २०४ (१) के अनु- 
सार संघीय न्यायालय को अपील सुनने का भी अधिकार दिया 
गया है। परन्तु अपील केवल त्रिटिशभारत से ही की जायगी। 


२१४ #& नवीन भारतीय शासन-विधान & 
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--यदि भारतीय शासन-विधान या उसके अन्तर्गत निर्मित 
कोंसिल-आडेर की व्याख्या के संबंध के किसी मामले में 
कानून का प्श्न' समन्वित होगा तो हाईकोर्ट द्वारा उपयेक्त 
आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके संघीय-नन्‍्यायालय में अपील 
की जा सकेगी, और म्रिटिश-भारत में प्रत्येक हाईकोट का यह 
श कि शीत न में 
कत्तेग्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक मासले में यह विचार करे कि 
ऐसा प्रश्न संश्लिए्ठ है अथवा नहीं ओर तदनुसार प्रमाण-पत्र दे । 
२--जहाँ तक विधान या कोसिल-आउडेर की व्याख्या का 
संबंध है, वहाँ तक्त संघीय न्यायालय में त्लिटिश भारत के हाई- 
कोट से अपील की जा सकेगी | विधान या कौंसिल-आडेर की 
उ्या[ख्या के संबंब में संघीय-न्‍्यायालय ही अन्तिम न्यायालय 
है ओर उसके निर्णय की अपील प्रिवी-क्ॉसिल में भी नहीं 
हो सकेगी । 
संघीय देशी राज्य के हाईकोर्ट से अपील--संघीय 
देशी राज्य के हाईकोट से संघीय न्यायालय में अपील केवल 
उस मामले की हो सकेगी जिसका संबंध शासन विधान या 
उसके अन्तगत कोसिल-आहडेर की व्याख्या से हो और हाईकोर्ट 
ने गलत निणेय दिया हो एवं उसमें कानून का प्रश्न समन्वित हो। 
प्रिवी कौंसिल की अपील--संघीय न्यायालय के निर्णय 
से निम्न लिखित दो दशाओ सें प्रिवी-कोसिल में अपील की 
जा सकेगी३-- 
(१) विवान या उप्तके अन्तर्गत निर्मित कोसिल-आडेर की 
व्याख्या के संबंध मे प्रारंभिक अधिकार-सीमा के अन्तगंत दिया 


गया निणंय | (२) अन्य मामलो सें अिवी-कौसिल या संघीय- 
न्यायालय की आज्ञा से । 


” ७४ संघीय न्यायालय & २१४ 


अजीज बीजज डी नीजन्जनीयपटी ना न ह ख्सज नल जज. ऑन जजज अजओ आल नजडी टजजलडज क्‍बन्‍क, 


३-संधीय व्यवस्थापिका-स भा और संघीय न्याथालय 


धारा २०६ (१ ) के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा को 
यह अधिकार है कि वह अपने क्रानून (० ) हारा यह 
व्यवस्था कर सकती है कि दीवानी के सामलो मे, त्रिटिश भारत 
के हाईकोर्ट से, संघीय न्यायालय में अपील की जा सकेगी । 
किन्तु अपील केवल निम्न लिखित इशाओ से ही की जा सकगी।--- 


(१) दीवानी का मामला जिस पर भगड़ा हो वहू ४००००) 
से अधिक या १४०००) रुपये से कम न हो | ( २ ) उपरोक्त मृल्य 
की सम्पत्ति हो । (३) संघीय न्यायालय अपील क्रे लिए विशेष 
आज्ञा दे | 

धारा ११४ के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा ऐसी 
व्यवस्था कर सकती है जिससे संघीय न्यायालय को अतिरिक्त 
अधिकार इस उद्दश से प्रदान लिए जायें कि वह इस शासन- 
विधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग ओर उत्तरदावित्वों का 
निवोह भली भांति कर सक्क । किन्तु ये अतिरिक्त अधिकार 

' शासन-विधान के प्रतिकूल न हो । 


४--संघीय न्याधालयथ के निएथ 


धारा २११० (१) के अनुसार समस्त अधिकारी-- सिविल! 
ओर 'जुडीशल' ज्ञा संघ के अधीन होंगे संघीय न्यायालय की 
सहायताथे काय करंग | संघीय न्यायालय, मिटिश भारत आर 
संघीय देशी राज्यों क संबंध में, किसी व्यक्ति की उपम्धिति के 
उहेश से, किसी दस्तावेज के प्रस्तुन करने या याज करने या 
न्यायालय के अपमान ( (9प्रन्पत। ) की सजा या जॉक्पड़न 
ताल करने के लिए आता द सकती | दस धारा के खअन्तयेत दिये 


२१६ & नवीन भारतीय शासन विधान & 


हुये 'आडेर! ब्रिटिश-भारत था संघीय देशी राज्यो में जारी किये 


जा सकेंगे । 


संघीय न्यायालय व प्रिवी कोसिल द्वारा घोषित 
कांचूत समग्र न्यायालयों को मान्य होंगे--ज़ो कानून संघीय 
न्यायालय छारा घोषित किया जायगा या जो कानून प्रिवी 
कॉसिल के किसी निर्णय द्वारा घोषित किया जायगा वह ब्रिटिश 
भारत के समस्त न्यायालयों मे स्वीकार क्षिया जायगा | जहाँ तक 
एस कानून का सम्बन्ध शासन-विधान या कौसिल--आर्डर की 
व्याख्या और ऐसे संधीय-कानून से है जिसे संघीय व्यवस्थापिका 
सभा संघीय राज्य के लिये बना सकती है, वहाँ तक वह संघीय 
देशी राज्यो के न्‍्यायालयो में भी मान्य होगा । 


संघीय न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार- 
यदि किसी समय गवर्नेर-जनरल को यह प्रतीत हो कि क़ानून का 
अश्न उपस्थित होगया हो या उत्पन्न हो जाने की संभावना हो, 
जो ऐसे सा्ेजनिक महत्व का हो कि उस पर संघीय न्यायालय 
की सस्सति प्राप्त करना आवश्यक हो, तो वह ऐसे प्रश्न को 
संघीय न्यायालय के पास सस्मति के लिये भेज देगा और 
न्यायालय उस पर रिपोर्ट दे सकेगा । इस धारा के अनुसार जो 
दा दी जायगी वह खुले न्यायाज्ञय के जजो के बहुमतानुसार 

| 

संघीय न्यायालय का नियम-निर्माण-अधिकार--धारा 
२१४ (१) के अल्लुसार संघीय न्यायालय गव्ेर-जनरल की 
स्वीकृति से न्यायालय के लिये निम्न लिखित विषयो मे नियम 
बना सकेगा। (१) न्यायालय की कार्य-पढ़ति और व्यवस्था; 


& संघीय न्यायालय & बर्फ 
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(२) न्यायालय सें वकालत करन वाले व्यक्ति; (३) अपील की 
अवधि; (४) न्यायालय में किसी कारवाह के सम्पन्ध में ख़चो; 
(५) किसी कारवाई के समस्वन्ध में फीस; (६) किसी अपील का 
सरसरी में निशंय | उपरोक्त धारा के अन्तगंत जो नियम बनाये 
जायंगे उनमें इसका भी विधान होगा कि किसी मामले का 
निणुय ३ से कम जजों द्वारा नही किया जायगा। यदि संघीयव- 
व्यवस्थापिका-सभा न्यायालय के पनिरिक्त अधिकार्ग को 
व्यवस्था करेगी ता नियसों से एक विशेष विभारा ( ))04-6७ ) 
के संगठन की व्यवस्था रहेगी। संघीय न्यायालय के निणय जजों 
के बहमत से खली अदालत में दिय ज़यदिग | संघीय न्यायात्य 
की समस्त काययादी अंग्र जी मापा में दागी | 


हित 


लग के अगझसर्ाय आर कमयारियों छ यसन, 


सार संधीय न्यायालय के प्रबंध-संयंधी व्यय 
द्ू 
सग्मलित ह ) संघ की कआाय में से लिए जासेस, देय समा विश 


ह 7259 ६2 ॥ अन्न आन कनक >> हद हि >नर्डा, उप हूँ कक अका म्म्य्क बे कान 
खा का इस उथय पर सर्मांत दस का शिविर सेशागा। 


री 


न्यायालय हारा ज्य पीस था धन प्राप्त मिया जायरा था संत 

हा शक नागर हे ब्क् जी है. 2: च्ध्ण बे कमर हक कं  3 2 

पा पाय साना जायशथों मास ६१६ (२)३४ अनुसार संघाय 
4 


को 
स्ययस्थापिका सभा फ. ससनाे शंधीय नवादालय पा एव दा २७ 
का हर मो कक हा अभि: 
संधंधी धयय आायन्ायएं5एसभाननप्श में; सरंगराशि हिया 
नि हा क्र भा हि 
जायगां प_स शंदेगरूलमेन्टग हक हपीशशिम सिएए हा कर 


सम्मत्ित द रगा । 


शश्८ & नवीन भारतीय शासन-विधान #& 
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विकास हो जायगा। संघीय न्यायालय में जो वकील वकालत 
8 हक न लक 
करेंगे वे दो श्रेशियों में विभक्त होंगे-सीनियर एडवोकेट और 
३ कक कप रे 
जूनीयर एडवोकेट । जो एडवोकेट हाईकोटे में वकालत करने का 
अधिकारी होगा, वही संघीय न्यायालय में चकालत कर सकेगा | 
कप होगी 
(जिन एडवोकेटो ने हाईकोटे में १० वर्ष तक वकालत की होगी 
कर ० सह... अप जप 
वे सीनियर ओर जिन एडवोकेटों ने ४ वर्ष वकालत की हांगी 
आप होगे जप 

बे जूनीयर एडवोकेट होगे । सीनियर एडवोकेट अपने जूनियर 
के बिना न्यायालय मे उपस्थित न हो सकेगा । वह मशविदा 
हर "९ ही ३ ५ स्छ है । बी] हु 

बनाने का काय भी नहीं कर सकेगा | 'एजेंट' के काय एरटॉनी 
के समान होगे । किसी मुकद्े की प्रारम्भिक तेयारी उन्हीं के 
“हाथों में होगी। प्रारस्मिक मुकदसो से प्रान्त के एडवोकेट-जन- 
रत अपने प्रान्त ओर संघीय-एडवोकेट-जनरल संघीय-सरकार 
बिक 

के प्रतिनिधि होगे | 


आलोचना 


यद्यपि भारत में संघ स्थापित नहीं हुआ है तथापि नई 
हक + गत हे 
'दृहत्ती में संघ के एक प्रमुख अंग की स्थापत्ता विगत ६ दिसम्वर 

8 ] कक (कप 

को हो गयी । यद्यपि संधीय न्यायालय अपनी दोनो सीमाओ-- 
'आरम्भिक और अपीलेट में निश्य देने का अधिकारी तथापि 
संघीय न्यायालय भारत का अन्तिस और सर्वोच्य न्‍न्यायात्षय 
नही है । 

संघीय न्यायालय के अधिकार अत्यन्त सीमित है ओर सबसे 

हिल + हा 

महत्वपूर्ण बात तो यह हे कि वह एक स्वतंत्र न्यायालय नहीं हे । 
-न संघीय न्यायालय एक-सात्र शासन-विधान की व्याख्या करने 
वाला न्यायालय ही है। धारा २०८ के अनुसार प्रिवी कौसिल 
भारत का सर्वोच्च ओर अन्तिस न्यायालय है। संघीय न्यायालय 


$& संघीय न्यायालय #& २१६ 
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द्वारा अपनी प्रारम्भिक-अधिकार-सीमा ( 0शहांगके रेप्रत8- 
वा०700 ) में शासन-विधान, प्रवेश-पत्र, तथा १२४ धारा के 
अन्तगत समझौते की व्याख्या के संबंध से दिये गये निर्णय की 
अपील संघीय न्यायालय की आज्ञा के बिना श्रिवी कोंसिल 


में की जा सकेगी | अन्य मासलो सें प्रिवी कौसिल या संघीय 
न्यायात्ञय की आज्ञा से अपील की जा सकेगी | 


भारतीय-शासन-विधान से नागरिकों के मौलिक अधिकारों 
की घोषणा का उल्लेख नहीं है अतः उनके अधिकारों की रक्षा 
संघीय न्यायालय कर सकेगा- इसमे संदेह है | संघीय न्यायालय 
को सीमित-क्षेत्र में अत्यन्त सीमित अधिकार दिये गये हैं | यदि 
संघ, संघीय देशी राज्य या प्रान्त में से दो पत्तों में कोई ऐसा 
विवाद उपस्थित हो जाय जिसका संबंध शासन-विधान, प्रवेश-पत्र, 
सममभोौते की व्याख्या से अथवा क़ानूनी अधिकार से हो, तो संघीय 
न्यायालय अपना निणंय दे सकेगा। नागरिकों के वैधानिक 
अधिकारो या वेधानिक समस्याओ--ऐसी वेधानिक समस्या जैसी 
कि भारत में प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना के समय प्रान्तों में 
बहुसत-दल के, गवनर से आश्वासन प्राप्त किये विना, पद-प्रहण 
नकरने के कारण पेदा हो गयी थी--क संबंध में संघीय न्यायालय 
अन्तिस और अधि हार-पूण ढंग से अपना निर्णय उस समय तक 
नहीं दे सकता जब तक कि कोई विवाद ( १ ) संघ, ( २ ) प्रान्त 
या (३) देशी राज्य के मध्य उत्पन्न न हो जाय। यह भी संदह 
पूण हे कि संघीय न्यायालय 'काय-फारिणी' के आर्डनेंस 
आहउडंर' या गवनर-जनरल के क़ानून ( &० ) को अवेधानिक 
घोषित कर सकेगा। धारा २१३ के अनुसार गवर्नर-ज्ञनरल को यह 
अ्रधिकार प्राप्त है कि वह चाह जिस समय संघीय न्यायालय के 











२२०५ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





समज्ष सावजनिक महत्व के किसी कानून के शश्न ( (२४४७४०7 

० 7.,89 ) को उसकी सम्मति के लिए रख सकेगा ओर न्याया- 
९ कप 

लय उस पर अपनी रिपोर्ट गवरनर-जनरल के लिए भेजेगा । 


किन्तु गवनर-जनरल इस अधिकार का भ्रयोग स्वेच्छा से 
करेगा। भारत से प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना (१ अप्रेल १६३७) 
के समय जो बेधानिक संकट उत्पन्न हो गया था, उस ससय 
यद्यपि संघीय न्यायालय की विधि-पू्वक स्थापना नहीं हुई थी 
तथापि उसके चीफ जस्टिस व दो जजो की नियुक्ति हो चुकी थी । 
यदि गवर्न-जनरल चाहता तो इस प्रश्न को धारा २१३ के अनु- 
सार संघीय न्‍्यायाज्य की राय के लिए उसे सोप देता। किन्तु 
गवनेर-जनरल ने इस धारा का प्रयोग नही किया। गवनेर-जन- 
रल द्वारा कानून के प्रश्न पर संघीय न्यायालय की सम्मति 
रिपोर्ट के रूप में प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जज 
अपने पूर्व विचार पर ही हृढ़ रहेगे और तदुपरान्त संघ, प्रान्त 
का संघीय देशी राज्य इसी प्रश्न को निर्णय के लिए न्यायालय 
के सामने पेश करेगा तो यह संभव नहीं कि जज गवनेर-ज्ननरल 
को दिये गये परामशे के विरुद्ध निणय दें। घारा २१३ के अन्तर्गत 
गवनेर-जनरल को जो अधिकार दिया गया है उसका दूसरा दोष 
यह है कि जज बिना सभी पक्तो को सुने और सभी पहलुओ पर 
विचार किये गवरनेर-जनरल को राय देगे। भारतीय शासन-विधान 
मे यह धारा जुडीशल कमेटी एक्ट ( 7एवालत! 00राणा॥8७ 
3७ 4883 ) की धारा ४ के आधार पर जोड़ी गयी है। जुड़ी- 
शल्र कमेटी एक्ट ( १८३३ ) की धारा 9 का आशय यह है कि-- 


“ब्रिटिश राजा किसी भी मामले को, जिसे वह उचित 


॥॒ 

। 
| 
। 

| 
| 
' 
। 


का 





& संघीय न्यायात्षय # २५२१ 
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समभे, सम्मति लेने के लिए, कमेटी को सौंप सकता है. और 
कमेटी इस सासले को सुनेगी तथा राजा को परामश देगी |» 


श्रिवी कोंसिल कानूनी रूप से न्यायालय नहीं है; उसकी 
बेठकें न्यायालय की भाँति नहीं होतीं और उसके निर्णय बेध 
कानूनी निर्णय नहीं होते । प्रिवी कॉसिल का काय तो उन सासलों 
पर राजा को परामशे देना है. जो उसके लिए राय के लिए सोपे 
गये हों। सेद्धान्तिक रूप से क्राउन ( (/०४7 ) उसके परासश 
को अस्वीकार कर सकता है।। 


सुप्रीम-कोर्ट की स्थापना--सायसन कमीशन की रिपोर्ट 
( १६३० ) के बाद दिसम्बर सन्‌ १६३१ ई० में ब्रिटिश-सरकार 
ने भारत के शासन-सुधारो का सशविदा प्रकाशित किया था जो 
श्वेत-पत्र' के नाम से प्रसिद्ध है । इस श्वेत-पत्र में धारा १६३ से 
१६७ तक सम्रीम-कोर्ट के विपय में उल्लेख है । श्वेत-पत्र की यह 
सम्मति हे कि भारत मे सुप्रीम-कोट की स्थापना के पत्त में एक 
मत नही है | इसलिए उसने उसकी तत्काल स्थापना का प्रस्ताव 
ता नहीं किया किन्तु धारा १६१३ के अनुसार संघीय व्यव- 


आज कर अर जज अण्क 
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स्थापिका-सभा को ऐसा अधिकार दने का प्रस्ताव किया है जिससे 
वह त्रिटिशं सारत के लिए 'सुप्रीम-कोट' की स्थापना कर सके । 
किन्तु संयुक्त पार्लिमेंटरी कमेटी ( १६३४ ) के इस प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया | अतः नवीन शासन-विधान सुप्रीम-कोर्ट की 
स्थापना के संबंध में मोन हे । प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक सुप्रीम 
कोट होती है जो राष्ट्र की सबसे बड़ी अद्यलत मानी जाती दे; 
वह न केवल वैधानिक प्रश्नों का निणेय ही नही करती अपितु 
वह फौजदारी व दीवानी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय है। 
यह वास्तव में भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि वे अब तक 
स्वदेश मे सर्वोच्च न्यायालय के लाभो से वंचित हैं। भारतवर्ष 
की हाईकाट से अपील इड्ललेड में प्रिबी-क्रॉसिल में की जाती है 
जिसमे न्याय प्राप्त करने में, व्यर्थ में, धन-व्यय होता है और 
न्याय भी शीघ्र नहीं मिलता । 


अध्याय ८ 
सम्राट,भारत-मसेत्री ओर हाई कामिश्नर 


१--सन्नाद 


भारतीय शासन-विधान में सम्राट का स्थान सबसे अधिकः 
महत्वपूर्ण है । भारत ओर विशेषतया ब्रिटिश-भारत का शासन 
ब्रिटिश सम्राठ छारा और उसके नाम से होता है। ब्रिटिश- 
सम्राट का देशी रियासतों पर भी प्रञुत्॒ हे। सम्राट के कार्यों 
को भारत-मंत्री के आधीन गवनेर-जनरल करता है।शासन- 
विधान की धारा २ के अनुसार वह समस्त अधिकार और अधि- 
कार-सीसा जिनका इस समय भारत-संत्री, सपरिषद्‌ भारत-मंत्री, 
सपरिषद्‌ गवर्नेर-जनरल्ल व प्रान्तीय सरकारों हारा प्रयोग किया 
जाता है, वे अब नवीन विधान के अन्तर्गत सम्राट के अधीन 
होंगे । यद्यपि ब्रिटेन में ब्रिटिश राजा का महत्व और गौरव 
सबसे अधिक है. ओर शासन के सभी अंग उसी से अधिकार 
प्राप्त करते है, परन्तु वास्तव में ब्रिटिश-सम्राट नाम-सात्र का 
शासक हे; ब्रिटेन का शासन ब्रिटिश राजा के नास पर किया 
जाता है। इंग्लेंड में पार्लिमिठ सवसे शक्तिशाली राज-संस्था है और 
उसका नियंत्रण मंत्रि-मंडल के अधीन हे । जो दल बहुमत में 


श्र्छ & नवीन भारतीय शासन-विधान # 


मा कम पे पी 
होता है. उसी के नेता के परासश से सम्राट मंत्रि-मंडल नियुक्त 
करता है । दल का नेता प्रधान-संत्री होता है और अपने म॑त्रि- 
मंडल के लिए मंत्रियों के माम चुनना उसी का काये है | इस 
-संत्रि-मंडल का एक सदस्य भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी 
होता हे ओर यह भसारत-संत्री (880 ्वएए ए 5879 07 
09 ) कहलाता है। अतः सम्राट जो काय करता हैं वह 
अपने मंत्री-भारत-संत्री ह्वमगा करता हे | नवीन शासन-विधान 
-के अन्तर्गत सपरिषद्‌ सम्राट को जो अधिफार प्रदान किये गये 
है, उनका प्रयोग कोंसिल-आडर दारा ही होगा । 


सम्राट को भारत के शासन के संबंध में तीन प्रकार के 
“विशेषाधिकार प्राप्त है, (१) काये कारिणी (२) व्यवस्थापक 
(३) न्याय सबंधी । इनके अतिरिक्त शासन-विधान ने सम्राट को 
भी कुछ्देक अधिकार दिये है जिन्हे कानूनी अधिकार कह सकते हैं। 


विशेषाधिकार--सम्राट के विशेषाधिकारो में से एक विशे- 
जाधिकार क्षमा-दान है । सम्राट इस अधिकार का प्रयोग गवनर- 
जनरल द्वारा कर सकेगा। प्रान्त मे किसी व्यक्ति को प्राण-दरुड 
अथवा कोई अन्य दरड दिया गया हो, तो गवरनर-जनरल सम्राट 
के विशेषाधिकार से उसे क्षमा कर सकेगा। सम्राट पर कोई 
दीवानी या फोजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह 
उसके विशेव्वाविकार का दूसरा उदाहरण हे । 


कानूती अधिकार--सम्राट के क्नानूनी अधिकार विविधि 
विपयो से संबंध रखते है। देशी रियासतो को संघ मे सम्सिलित 
करना; गश्नर-जनरल और गवनेर के लिए शासनादेश-पत्र, 
संघीय व प्रान्तीय फानूनो की स्वीकृति या अस्वीकृति, संघीय 
न्यायालय का विधान, संगठन ओर स्थापना, लेटस पेटेंट हारा 
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ईकोर्टों का पुनेसंघठन; देशी राज्यों के संबंध में सम्राट के 
ग्यों का सम्पादन करने के लिए सम्राट की सेना का प्रयोग, 
'वनेर-जनरल, गवनर, कमांडर इन चीफ आदि ग्रसुख राज्याधि- 
शरियों की नियुक्तियों, इत्यादि । 

२--मभार त-मंत्री 

नवीन शासन-विधान के अनुसार भारत-मंत्री को मुख्यतः 
नेम्न लिखित विषयों के संबंध में अधिकार प्राप्त हैः-- 

(१) गवर्नर-जनरल यथा उसके द्वारा प्रान्तीय गवनरों 
पर उन कार्यों के संबंध में नियंत्रण, अनुशासन, भिन्‍्हें ये 
अफसर स्वेच्छा या व्यक्तिगत निर्णय से करने का अधिकार 
रखते हैं । (२) सम्राट के अधीन सिविल व सेनिक कमचारियों 
की नियुक्ति इत्यादि। (३) कोंसिल-आडेर ( 07वक8 
ए0०णाटा ) जारी करना; सपरिपदू-सम्राद ( 2७ 0र्ण पी 
3 ०]१४४% 77 00णाट८। ) का कार्य--यह कार्य वह सम्राट के 
नाम पर करता छे।(४) देशी रियासतों के संबंध से सम्राट 
के अधिकार । (४ ) राजस्व अधिकार; प्रान्तीय या संघीय शासन 
के लिए इंग्लेंड से कर्जा लेना; पेशन अदा करना; व्याज अदा 
'करना । (६ ) समकोता ( 007४%9७७ ) करना | (७) आय- 
' उयय का निरीक्षण | ( ८5) आवश्यक विशेषाधिकार । 
भारत-संत्री का भारतीय-शासन पर इतना अधिक व्यापक 
! और पूण नियंत्रण है कि उसकी सम्मति और परासशे 
।के विना गवनर-जनरल अपने उत्त कार्यों को अपनी स्वतंत्र 
बुद्धि से करने सें अससथ है जिनके करने का उन्हे स्वेच्छा पूर्वक 


अधिकार है यदि अन्द्मान के बन्दियों-राजनीतिक वन्दियों 
+ पृ 


के >> न. 
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होता है. उसी के नेता के परामश से सम्राट मंत्रि-मंडल नियुक्त ५ 
करता है | दल का नेता प्रधान-मंत्री होता हे ओर अपने म॑त्रि- 
मंडल के लिए मंत्रियों के नाम चुनना उसी का काये है | इस 
मंत्रि-मंडल का एक सदस्य भारतीय शासन के लिए उत्तरदायी 
होता हे ओर यह भारत-मंत्री (8809/0४ए ण 59689 607 
[790॥9 ) कहलाता है । अतः सम्राट जो काय करता है वह 
अपने संत्री-भारत-मंत्री ह्वरा करता हे | नवीन शासन-विधान 
-के अन्तर्गत सपरिषद्‌ सम्राट को जो अधिफार प्रदान किये गये 
है, उनका प्रयोग कोंसिल-आडेर द्वारा ही होगा । 

सम्राट को भारत के शासन के संबंध में तीन प्रकार के 
“विशेषाधिकार प्राप्त है; (१ ) काये कारिणी (२) व्यवस्थापक 
(३) न्याय सवंधी । इनके अतिरिक्त शासन-विधान ने सम्राट को 
भी कुल्ेक अधिकार दिये है जिन्हे कानूनी अधिकार कह सकते हैं। 


विशेषाधिकार--सम्राट के विशेषाधिकारों में से एक विशे- 
पाधिकार क्षमा-दान हे । सम्राट इस अधिकार का प्रयोग गवनर- 
जनरल द्वारा कर सकेगा। प्रान्त मे किसी व्यक्ति को प्राण-दरड 
अथवा कोई अन्य दुर्ड दिया गया हो, तो गवनर-जनरल सम्राट 
के विशेषाधिकार से उसे क्षमा कर सकेगा। सम्राट पर कोई 
दीवानी था फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह 
उसके विशेष्वविकार का दूसरा उदाहरण हे । 


कानूती अधिकार--सम्राट के कानूनी अधिकार विविधि 

विपयो से संबंध रखते है। देशी रियासतो को संघ मे सस्सिलित 
_>करना) गवनर-जनरल और गवनेर के लिए शासनादेश-पत्र, 

व प्रान्तीय कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, संघीय 

णय का विधान, संगठन और स्थापना, लेटस पेटेंट द्वारा 


जि आओ लता शो ४5 


््धॉ 


जा 
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हाईकोर्टों का पुर्नेसंघठन, देशी राज्यों के संबंध में सम्राठ के 
कार्यों का सम्पादन करने के लिए सम्राट की सेना का प्रयोग, 
गवनेर-जनरल, गवर्नर, कमांडर इन चीफ आदि प्रसुख राज्याधि- 
कारियों की नियुक्तियाँ, इत्यादि । 

२--सारत-मंत्री 

नवीन शासन-विधान के अनुसार भारत-मंत्री को मुख्यत्तः 
निम्न लिखित विषयों के संबंध मे अधिकार प्राप्त हैं।-- 

(१ ) गव्नेर-जनरल या उसके द्वारा प्रान्तीय गवनेरों 
पर उन कार्यों के संबंध में नियंत्रण, अनुशासन, जिन्हे ये 
अफसर स्वेच्छा या व्यक्तिगत निर्णय से करने का अधिकार 
रखते है । (२) सम्राट के अधीन सिविल व सैनिक कर्मचारियों 
की नियुक्ति इत्यादि। (३) कोंसिल-आडेर (074७8 ॥7 
(०एाथ ) जारी करना; सपरिषद्-सम्राट (2०6 ०६ प्रा& 
२(9]8४79ए ॥7 (0०घण्णां ) का काय--यह काय बह सम्राट के 
नाम पर करता है।(४) देशी रियासतो के संबंध से सम्राट 
के अधिकार | (४) राजध्व अधिकार; प्रान्तीय या संघीय शासन 
के लिए इंग्लेंड में कर्जा लेना; पेंशन अदा करना; व्याज अदा 
करना । (६ ) समकोता ( 0079989७ ) करना। (७) आय- 
व्यय का निरीक्षण । ( ८) आवश्यक विशेषाधिकार | 

भारत-मंत्री का भारतीय-शासन पर इतना अधिक व्यापक 
ओर पूर्ण नियंत्रण है कि उसकी सम्मति और परामशश 
के विना गव्नर-जनरल अपने उन्न कार्यों को अपनी खतंत्र 
बुद्धि से करने में अससथे है जिनके करने का उन्हे स्वेच्छा पूर्वक 


“अधिकार हा यदि अन्दसान के बन्दियों-राजनीतिक बन्दियों 


२२६ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 


की मुक्ति का प्रश्न वंगाल सरकार ओर भारत सरकार के सामने 


है तो, गवर्नर या गवर्नर-जनरल स्वेच्छा से उनकी मुक्ति नहीं 

कप + जप ९ रे 
करते जब तक कि भारत-मंत्री उनके काय या नीति को पूच 
स्वीकृति न दे दे | साननीय सर तेज बहादुर सम्रू ने भारत-मंत्री 
के व्यापक अधिकारो के विषय से यह लिखा हे--“भारत-मंत्री 
का नियंत्रण सचमुच वास्तविक ओर सजीव है | गवनर-जनरल 
ओर भारत-मंत्री के संबंध विशेषतः गोपनीय होते है और 
नियंत्रण के बहुतेरे ढंग ऐसे है कि जिन्हें वाहर का व्यक्ति 
ससभने मे कठिनाई अनुभव करता है ।'& 


सामान्य नियंत्रण---शासन-विधान की धारा १४ मैं 
लिखा है कि जिन कार्यों को गवर्नेर-जनरल स्वेच्छा या व्यक्ति- 
गत निणुय से करेगा, उन कार्यों के संबंध में वह भारत-मंत्री के 
सामान्य नियंत्रण से रहेगा ओर समय-समय पर भारत-संत्री 
द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्य करेगा । किन्तु 
गवनर-जनरल टछारा किये गये कार्य को केवल इसलिए अवैध 
नहीं साना जायगा क्योकि उसने विधान की इस धारा के अन्न 
सार काये नही किया है | इस धारा के अनुसार भारत-संत्री जो 
आदेश देगा वह सम्राट द्वारा जारी किये गये गवर्नर-जनरत् के 
लिए शासनादेश पत्र की धाराओ के विरुद्ध न होगा। धारा ४४ 
के अतुसार गवर्नर पर गवनर-जनरल का नियंत्रण होगा और 
उसे गवनर-जनरल के आदेशालुसार काये करना होगा । किन्तु 
यह्‌ नियंत्रण केवल उन क्रार्यों के संबंध में ही होगा जिन्हे वह 
स्वेच्छा या व्यक्तिगत निणंय से कर सकेगा। 


कि पर तशता॥॥ 007४ग्रापात्त ऊछ 85 7. 8 छिप 
998० 59-66, ह 


|! 
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व्यवस्थापक-क्षेत्र में---सम्राद को यह अधिकार है. कि वह 
प्रान्तीय या संघीय क़ानूनो को अस्वीकार कर दे, किन्तु चह इस 
अधिकार का प्रयोग अपने वेधानिक सलाहकार--भारत-मंत्री-- 
की सलाह से ही करेगा | गवर्नेर-जनरल ओर पआन्‍्तीय गवर्नर के 
असाधारण नियमन पर भी भारत-मंत्री का पूरा नियंत्रण है। 
आर्डीनेंस गवनेर-जनरल ओर गवनर के क़ानून (325 
उपरोक्त असाधारण व्यवस्था के ज्वलन्त उदाहरण है। उपरोक्त 
कानूनों को रद करने अथवा उन्हें पालिमेंट के समक्ष प्रस्तुत 
करने का अधिकार भारत-मंत्री का है । 

शासन-स्ेत्र में->शासन-क्षेत्र में भारत-मंत्री का सबसे 
अधिक नियंत्रण है। गवनेर-जनरल ओर गवनेर का यह विशे- 
पाधिकार है कि वे समग्र शासन-विधान--संघीय-न्यायालय ओर 
प्रान्तीय हाईकोर्ट को छोड़कर--कों तीन वर्ष तक स्थगित कर 
सकते है। इस विशेषाधिकार का प्रयोग भारत मंत्री के 
मियंत्रण में ही हो सकेगा । गवर्नेर-त्नरल तीन बप तक 
'डिक्टेटर! वन कर राज्य कर सकेगा। श्री जे० सी० सोगन 
जोन्स की यह सम्मति है करि--भारत-मंत्री गवनर-जनरल को 
तीन बषे समाप्त करने से पूष ही यह आदेश कर सकया कि 

आवश्यक घापणा' को एक या दा मास पत्र वापस ले लिया जाय 

झोर उसके वाद और फिर नवीन घापणा जारी कर दी जाय | हस 
प्रफार समस्त भारत, जिसमें संघ सें सम्मिलित दर्शी राज्य भी 
शामिल है. अनिश्चत काल के लिए गवनर-मनरल की डिक्टटरी 
के अधीन रह सकेगा । 
ेु भारत-मत्रा का पंतन-+-भारतीय शासन-विधान ( १६ 
के अनुसार भारत-संत्री का वतन जिटिश रान-काप से दिया जाता 


श्श्प & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





है । ऐसा करना उचित भी है कारण कि वह तिटिश-मंत्रिन्मंडल 
का एक सदस्य है। ओर इस नाते डसे ब्रिटिश-राज-कोष से 
वेतन एवं बृति प्राप्त करने का अधिकार है। वह अपने कार्यों के 
लिए पारलिंसट के प्रति उत्तरदायी है | भारत-मंत्री की सहायता के 
लिए एक उप-संत्री ( एव 522/2#7'ए ) ओर १ पार्लिमेटरी 

क्रेटरी भी होता है । भारत-मंत्री का वेतन ४००० पोड सालाना 
ओर उपन-मंत्री का वेतन १५०० पोंड सालाना है। 


भारत-कार्योलय--सोस्टेग्यू चेम्सफोड--शासन-सुधारो से 
पूब्र इंडिया-आफिस (770678 ०(०७ ) की ३ प्रमुख शाखाएं थीं, 
(१ ) पत्र-ठयवहार (२) आय-उयय-हिसाव (३) स्टोर । यह 
अन्तिम शाखा सन्‌ १६१६ के बाद हाई कमिश्वर को सीप दी 
गयी। पत्र व्यवहार ( (0000०9]007र0ै७709 3870) ) के अधीन 
तीन विभाग है+-- 

(१ ) स/वेज्ञनिक और स्याय-विमाग ( 7200॥0 छते ?घव- 
700! )--इस विभाग का संबध वेघानिक ओर व्यवस्थापक 
प्रश्नो एवं भारत के आन्तरिक शासन से है। 

(२) आर्थिक-बिभाग ( ॥००४०77०) इस विभाग का 


संबंध भारतीय-समस्यथाओ के अन्‍न्तररट्रीय और साम्राज्य- 
संबंधी प्रश्नों से हे 


(३ ) सर्विस व सामान्य-विभाग--इस पिभाग छा भारतीय 
सिविल सर्विस से संबंध हे । नियुक्तियोँ तथा अन्य प्रबंध इसी के 


अधीन है। द्वितीय शाखा का संबंध भारत संबंधी आय व्यय के 
हिसाब से है 


वास्तव मे यह इंडिय्रा-आफिस भारत-मंत्री को भारत के संबंध 
शासनअबंध संबंधी विवि घे क्षेत्रे का यथोचित और ( ए०- 
१8/8 ) ज्ञान देने के लिए स्थापित किया गया था। 
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किन्तु इससे भारतवर्ष को कोई लाभ नहीं । पार्लिमेंट को इस 
आफिस की व्यवस्था करनी चाहिये ओर ब्रिटिश राजकोप से 
ही इसका व्यय दिया जाना चाहिये | परंतु त्रिटिश-सरकार भारत 
इसके व्यय के लिए रुपये लेती है। इन्डिया-आफिस का आधा 
खर्च भारत के राजकोष से दिया जाता है ओर आधा खूचे 
ब्रिटिश राजकोष पर है। १५०,००० पोड सालाना ब्रिटिश राज- 
कोष से इन्डिया आफिस पर ख़च किया जाता है ।& संयुक्त- 
पःर्लिमेटरी-कमेटी ( १६३४ ) ने यह शिफ़ारिश की है कि इन्डिया 
आफिस का व्यय्र इ्शलेड के 'सिविल सर्तिस अनुमान-पत्र' 
( (॥ए] 50708 ४8979698 ) में सम्मिलित कर दिया 
जाय और भारत से केवल सहायता के रूप में घन लिया 
जाय । नवीन शासन-विधान की धारा २८० (१) के अनुसार 
प्रान्तीय स्व॒राज्य की स्थापना के उपरान्त भारत-संत्री का वेतन 
ओर उसके विभाग ( 770॥8 0#708 ) का व्यय ( जिसमे उसके 
स्टाफ़ का व्यय भी सम्मिलित है । पालिमेंट द्वारा स्वीकृत धन 
से सादया जाथगा | भ्रविष्य मे संघोय सरकार को भारत- 
मंत्री के विभाग के लिए कितना थन देना होगा इसका निश्चय 
समय-समय पर गवनर-जनरल ओर राज-काष के पारस्परिक 
समझभोते से होगा । 
३--मभारत-परिषद्‌ का विनाश 


सारस-पासदू का इतिहास--भारत-शासन-कानून ( सन्‌ 
१८५८ ३० ) के अनुसार भारत-मंत्री की परिषद्‌ की स्थापना की 


ई सन्‌ १६३७-३८ के भारत के झाय व्यय अनुमान-पत्र ( 900- 
809 490700868 ) सें हाई-कसिश्तर के आफिस और इन्दिया-आफ़िस 
को भारतीय कोष से ४० लाख ७४ हज़ार रुपये रखने पढ़े । 


चलन 


का 


् 
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गयी थी। प्रारंस में इसमें आठ से कम ओर बारह से अधिक 
सदस्य नहीं होते थे। यह नियस था कि इन सदस्यों में से 
आधे सदस्य ऐसे हो जो भारत मे दस वर्ष रहे हो या दंस वर्ष 
नोकरी की हो और अपनी नियुक्ति से पॉच वर्ष की अवधि से 
पू्व नही लौटे हो | इनमें से तीन सदस्य भारतीय होते थे। 
प्रत्येक सदस्य पॉच वर्ष तक सदस्य रहता था। प्रत्येक सदस्य का 
वेतन १९०० पौड सालाना था। इस कोंसिल का कोई भीं 
सदस्य पार्लिमैट का सदस्य नहीं हो सकता था। इस कौंसिल 
का कार्य था इड्लेड मे भारत-सरकार के संबंध मे काय-संचा- 
लन करना ओर उसऊे संबंध से सारत से पत्राचार करना । 


ड्स कोसिल की बेठ8कें प्रति सप्ताह होती थीं। आज से 
४० वर्ष पहले भारतीय राष्ट्रीय महा-सभा ने वस्चई में अपने 
सब प्रथम अधिवेशन में अपनी यह सम्म्रति प्रकट की थी कि 
भारत-मंत्री की 'भारत-परिषद्‌' ( [00798 ००००० )"विनष्ट कर 
कर दी जाय, भावी शासन-सुधारो से पूवे इसका नाश आव- 
श्यक है । संयुक्त पालिमेटरी कमेटी (१६३४ ) ने कौसिल के 
विनाश के लिए सिफारिश की | तदनुसार नवीन शासन-विवान 


की घारा २७८ (८) के अनुसार भारत-संत्री की कौंसिल भंग 
कर दी गयी है |& 





# संयुक्त पालिमैंटीी कमेटी (१६४३४ ) के सज्ञदूर सररेगा न 

( जिनमें सर्व श्री एटली, कोक्स, सोर्गन-जोन्स, लाडे स्तेल प्रप्लुख हैं ) 
पालिमेंटरी कमेटी की रिपोर्ट से निम्नन्निखित प्रस्ताव सम्मिल्लित कर देने 
” लिए आमह किया--*हम यह चाहते हैं कि भारतीय मामले ढोमी- 
« “भाफिस के अधीन कर दिये जायें। यदि यह न हो, तो इस दिशा 
7 प्रगति को दृष्टि से हम यह शिफ्रारिश करते हैं कि इन्डिया झाफिस 


है 
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४--भारत-मत्नी के सलाहकार 


सवीन शासन-विवानकी धारा रण (१) के अनुसार 
भारत-मंत्री के कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक छ+ 
परामशंद्राता होगे । उनका कत्तेव्य उन मामलों में भारत-संत्री 
को मंत्रण दना होगा जिनके विपय में वह उनकी संत्रणा लेना 
चाहेगा । परामशं-दाताओं की अद्धंसंख्या ऐसे सदस्यों की 
होगी जिन्होंने भारत में सम्राट के अधीन दस वप तक नौकरी 
की हो ओर अपनी नियुक्ति से दो वर्ष से अधिक पहले वापस 

हुये दो। इनको नियुक्ति पॉच बे के लिए होगी ओर इन 

पुमः नियुक्ति नहीं की जायगी । परन्तु उन्हें अपने पद स त्याग- 
पत्र द्वारा पद-त्याग करने का अधिफार हांगा | यदि सानसिक 
या शारीरिक दृष्टि से वह पद के शअयाग्य हा जायगा ता भारत- 
मंत्री अपने "आडेर! द्वारा उसे पद से हटा देगा। भारत-संत्री 
का परामशंदाता पालिसेट का सदस्य नहीं बन सकेगा। पा्लि- 
मैंठ द्वारा स्वीकृत घन में से प्रत्यक परामशेदाता फो 7३४० पींड 
सालाना चेतन मिलेगा । जा व्यक्ति नियुक्ति के समय भारत का 
नियासी हांगा उसे ६०० पड़ सालाना वूृति मिलेगी । 


सम्पत्ति पर अधिकार--बारा १४५ (१) के अनुसार 
संघ आर प्रास्त को काय-मारिणि छा उस सम्पत्ति छेफकाय 
पिछय था सान करन का अधिकार हागा ज्ोसंय या प्रान्त के 
शासन फे उद शा से सम्राट झ झ्धीन हिगी. उन्हीं हनी से वे 


अल 
जे बल्‍र 


श्या हाय और 
धह पूर में शिटिंश कप्गन यजय के श्वाधीय अदेशों का मंत्री हो ॥! 
7. ह, ९7 हक पता, 9, 255 |, 78७७ ई25, 


ऋष्र 


सह ४री इफा स्टेट के घर नरीन चाफिय में शिक्षा 


व 7 
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सम्राट के लिए सम्पत्ति खरीद सकेगी या प्राप्त कर सकगी 
ओर इकरार भी कर सकेंगी | गवर्नर, गवनर-जनरल या भारत- 
मंत्री शासन विधान के अन्तर्गत किसी इकरार यथा आश्वासन 
के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगे । 


] बिता | दि. ् मद 

भारत-मंत्री के ऋण इत्यादि--भारत में प्रान्तीय स्व- 
राज्य की स्थापना से पू्े भारत-मंत्री द्वारा जो कर्ज लिया गया 
होगा बह उस तिथि से संघ का कर्ज हो जायगा और उसके लिए 
संघ तथा प्रान्तो पर द्ाय्रित्व होगा | प्रान्तीय स्वराज्य की 

गज ९ ० + रे किसी 

स्थापना से पूव भारत-मंत्री ने स्वयं या उसकी ओर से 
ने जो इकरार किये होगे, वे उस तिथि से; 


(१) यदि इकरार प्रान्तीय मामलो के संबंध में थे, तो वे प्रान्त 
४ धर 
के माने जायेंगे, ओर, 


(२) दूसरे मामलो में वे संघ की ओर से माने जायेगे । 


भारत-मंत्री और न्यायालय-संबंधी कार्यवाही--अब 
तक भारत-सरकार की ओर से भारत-मंत्री किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध अदालती कार्यवाही कर रूकता था और कोई भी व्यक्ति 
भारत-मंत्री के विरुद्ध अदालती कायय-बाही कर सकता था। 
परंतु नवीन विधान के अनुसार संघीय सरकार 'भारत के संघ 
के नाम से ओर प्रान्तीय सरकार 'प्रान्तः के नाम से अदालत 
में दावा कर सकेगी ओर उनके खिलाफ दावे किये जा सकेगे । 


५--भारत के लिए हाई कमिश्नर 


इंग्लेंड मे भारत के लिए एक हाई कमिश्नर होगा जिसकी 
3.७५ सवनर-जनरज्न अपने व्यक्तिगत निर्णय से करेगा। 


है 
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उसके वतन तथा सर्विस की शर्तों का निधारण गवनर-जनस्ल 
हारा हागा | हाई कमिश्नर संघ को आर से संघ क काय के 
सेंबंध में उन उत्तरदायित्वों को पूरी करंगा जिनके विषय में 
गवनर-जनरल समय-समय पर आद्श दगा झोर विशपत्तया' 
बंद संघ की आर से इकरार करन वे स्टार यरीदन का काय 
वरेगा | हाई कसिश्नर सवनेर-जनरल की स्वीकृति से कट शर्सों 
पर प्रान्त या संघीय दशी राज्यया बकरा को आर स भी उस 
कार्यो वा कर सकेगा जिन कार्यो का वह संघ थी झार से करेगा | 
पटले शासन-विधान में टा£ कमिश्नर की ऊसी वियिति थी धेशगी 
हां पघतसान चि 2882 | तिस्तंयत ््ि 


२१२७४ & सवीन भारतीय शासन-विधान क# 


(४ ) विशेषज्ञो की नियुक्तियोँ । 

(६ ) भारतीय सिविल सर्विस” ओर “ंगल-सर्विस' में 
नियुक्त सदस्यों का शिक्षण-काल से निरीक्षण । 

(७) किसी अन्‍्तराष्ट्रीय प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों की 
नियुक्ति का प्रबंध । 

(८) भारत-सरकार के साहित्य का विक्रय | 


हाई कमिश्नर का कार्यालय लन्दन में नवीन भसारत-भवन 
“(एव 0[808 ) से है। यह भवन ३२४००० पोड की लागत 
-का बनाया गया है।हाई कसिश्नर को भारत की आय से 
३००० पोड अर्थात्‌ ३६६८४ रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है । 


अध्याय ९ 
संघीय राजस्व 


७०४० #0७४७७७०७ ७ ७ कं 
>> ण् 
१७३७७४७७#ऋढ्क्क्षएर 


१--आय के साधन 


नवीन शासन-विधान (१६३६४) ने प्रान्तीय और कन्द्रिय 
राजस्व को एक दूसरे से प्रथक्‌ कर दिया है। संघ की राजस्व- 
नीति का इस अध्याय में विवेचल किया जायगा। प्रथम भाग 
( पान्तीय स्व॒राज्य ) में प्रान्तीय राजस्व के विपय में लिखा जा 
चुका है। संघ की आय के साधन निम्न लिखित हैः-- 


१--आयात-नियोत-ऊर।७ २-तस्बाखू तथा भारत में उत्पन्न 
अन्य वस्तुओं पर कर | ३--कोरपोरेशन-फर । ४--नस क । ५-- 
राज्य की लॉटरी | ६--आय-कर । ७--कम्पनी तथा व्यक्तियों की 
पूंजी पर कर। ८--उत्तराबिकार-कर । ६--हु डी. चेक, प्रो-नोट, 
साख-पत्र, वीमा-पोलिसी आदि पर कर । १०--टरसीनल टेक्स | 
११--संघीय-सूच' सें उल्लेखित सासलों के संबंध में फीस । 


कील. अलनल ऑशीजजऋनत 2नड जम भ०.... अडननन अपन्‍मजज«>नजनमनमज+मकजनबनन 33. पन-मररनपनपकन+.कमन्‍क, 


& किन्तु निन्न लिखित वस्तुओ्रों पर टेक्स नहीं कगाया जायगाः--- 
१--मादक पेय द्रव्य । ३--भरफीम, गाँजा, असे झआादि। ३--दुवा- 
डूर्यों या साबुन पर जिनमें सादक द्रब्य ही । 


२३६ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 
संघ की आय में देशी राज्यों का भाग----सामान्य 
दशाओं में संघ संघीय-राज्यों से निम्न लिखित कर प्राप्त कर 
सकेगा।-- 


(१) आयात-नियोत॒-कर ( “संघीय-विषय-सूची” विषय नं० 
१६ व ४४ ) (२) देशी-माल-कर ( नं० ४५ संघोय विषय-सूची ) 
( ३ ) नमक ( नं० ४७ संघीय विषय-सूची ) (४) कोर-पोरेशन- 
टेक्स (नं० ४६ ) १० बे बाद । 


२--सासान्य द्शाओ में संधीय-देशी राज्यों पर निम्न लिखित 
कर नहीं लगाये जायेंगेः-- 


(१) आय-कर ओर आय-कर पर अतिरिक्त कर ( छः 
०0086 ) ( नं० ५४ ) (२) सम्पत्ति पर कर ( नं० ५५ ) 


३--असाधारण दशाओ में संघीय देशी राज्यों को संघ के 
लिए कर देना होगाः-- ! 


' (१) आयकर पर अतिरिक्त कर । 


४-असाधारण दशाओ में संघीय-देशी-राज्यों पर संघ के 
, लिए'कर नहीं लगाया जायगा | । 


:( १ ) उत्तराधिकार-कर पर अतिरिक्त कर ( नं? ५६) (२) 
टरसीनल-टेक्स पर अतिरिक्त कर (३) स्टांप-ड्य टी पर अति 
रिक्त-कर ( नं० ४७ ) के 


. , #लंघ की आय के निम्न-लिखित स्रोत ऐसे हैं जो देशी 
दाज्यों से अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर द्वारा प्राप्त नहीं किये ज्ञायेंगेः-- 


ञ्‌ 


& संघीय राजस्व & २३७ 





(१) 'संघीय-सची' सें लिखित विषयों के संबंध में फीस | 


(२) डाक-विभाग का लाभ। (३) संघीय-रेलवे का लाभ। 
(४ ) टकसाल आदि का ज्ञाभ। (४) रिज्ञव बक आदि का 
लाभ। (६ ) संधियों के अधीन सर्वोच्च-सत्ता के लिए संघीय 
था संघ से अलग देशी राज्यों की ओर से आर्थिक सहायता 
( (0०7प्पपप008 )- 


२--संघ का व्यघ 


केन्द्रिय-सरकार के सन्‌ १६३७-४८ के अनुसार संघ का निम्न 


लिखित व्यय ऐसा होगा जिस पर संघीय-व्यवस्थापिका-सभा को 
सम्मति देने का कोई अधिकार न होगाःई--_, 


चल 


( लाख रुपयो में ) 

१--गवनर-जनरल का स्टाफ, वृति आदि ***. १४.४७ 
२-पबलिक-सर्विस-कमीशन ४: ४.६४ 
३--ईसाई घरसं-विभाग कक ०० 0०० श्७पर 
४-कबीले इलाकों का प्रबंध. *** ** १६२.०४ 
४-वेदेशिक-विभाग **. **' ** ४२.२७ 
६--बिलोचिस्तान »5७ ०० न] ६४.६४ 
७--सम्राट के प्रतिनिधि के लिए *"** .. ***- १०४.४४ 
पंऋण पर ब्याज *" ४ ** १३२३.६४ 
६-सेना का व्यय (असल ) **'  *** ४४६२.०० 
2 क, ३... +०० २८६०० 


१९-प्रान्तों को आर्थिक सहायता '"* . **/ ३१६.०० 





बन 


योग. ६८४०.७४ 








श्श्प & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





उपरोक्त व्यय जिस पर संघीय-व्यवस्थापिका-सभा सम्मति 
नहीं दे सकेगी सस्पूर्ण नही है। इसमें संघीय सरकार की वह 
ब्याज सम्मिलित नहीं हे जिसके लिए संघ उत्तरदायी है । किन्तु 
ये ब्याज्ञ रेलवे, पोस्ट तथा प्रान्तों से प्राप्त होगी। शासन-प्रबंध 
के संबंध मे पेशन का खर्चे भी सम्मिलित नहीं दै। संघीय 
न्यायालय के व्यय, एडवोऊट जनरल, कोंसलर, आर्थिक परासशे- 
दाता तथा उनके स्टाफ-का व्यय भी इसमें सम्मिलित नहीं दे | 
ऐसी दशा से भी ८० करोड़ रुपये कुल व्यय में से ६८ करोड़ 
ओर ४० लाख रुपयो का ख़्च ऐसा है जिस पर व्यवस्थापिका- 
सभा को सम्मृति देने का अधिकार ही नहीं है । अथोत्‌. समस्त 
व्यय के ८६% प्रतिशत व्यय पर व्यवस्थापिका-सभा की कोई 
सम्मति नही ली जायगी । सन्‌ १६३७-३८ के भारत-सरकार के 
बजट में--वह्‌ व्यय जिस पर सम्मत्ति ली जायगी और वह व्यय 
जिस पर सम्मति नही ली जायगी-का विभाजन निम्न प्रकार 
किया गया है | 


करोड़ 
व्यय (जिस पर व्यवस्थापिका की सम्मति ली जायगी) ६०.१२ 
व्यय (जिस पर. » की सम्म० नही ली जायगी) १०६.८८ 





हक] 
योग १६७.०० क० 








# उपरोक़ ज्यय में रेखवे श्रीर पोस्टल सर्विस का ब्यय जो ८० 
करोद रुपये है, भी सम्मिलित है। नवीन-शासन-विधान के अ्रन्तर्गत 


उपरोक् व्यय जहाँ तक रेलवे से संबंध है ब्यवस्थापिका-सभा के नियंत्रण 
में ८ होगा । 


& संघीय राजस्व & २३६ 


भारत के सुप्रसिद्ध अथ-शासत्री प्रोफेसर शाह ने यह स्पष्ट 
रूप से बतलाया हे कि संघ की स्थापना से पूष बजट में आय- 
व्यय का सन्तुलन सर्वधा असंभव-सा है; ओर आपने बजट 
की नाजुक दशा के निम्न लिखित कारण बतलाये है। 


(१) रेलवे बजट में लगातार घाटा; (२) आयात-निर्यात 
कर में कमी; ( ३) प्रान्तो की आर्थिक सहायता के लिए ४३ 
करोड़ रुपये । (४) ब्रह्मा के प्रथक्‌ हो जाने से २.३८ करोड़ 
रुपयों का असल घाटा | (४ ) नवीन शासन-विधान के संबंध 
में अतिरिक्त व्यय १ करोड़ रुपये साल्ाना। (६ ) देशी राज्यों 
की आर्थिक सहायता ( 0०४07प्४० ) की मुआफ़ी जो प्रायः 
ह करोड़ रुपये या अधिक होंगीं। 


इस प्रकार १२ करोड़ रुपये सालाना का यह घाटा केन्द्रिय 
बजट में पूरा नहीं हो सकेगा | 

संघीय-सरकार को धारा १६२ के अनुसार संघ की आय 
की जमानत पर संघीय व्यवस्थापिका-सभा के क़ानून (8०६), 
ह्वारा राष्ट्रीय ऋण श्राप्त करने का अधिकार है। परन्तु इससे 
राष्टू निर्माण संबंधी कार्यों के प्रोत्साहइन की आशा कम है; 
क्योकि केन्द्रिय या संघ सरकार के बजट का है भाग तो ऐसा है 
जिस पर व्यवस्थापिका-सभा का नियंत्रण ही नहीं है । 


३-आय-व्यपघ के हिसाब की जाँच 
शासन-विधान की धारा १३६ के अनुसार-- 


१-भारत का एक आडीटर-जनरल होगा जिसकी नियुक्ति सम्राट 
द्वारा होगी और वह अपने पद से उन्हीं कारणों से हटाया 


28० & नवीन भारतीय शासन-विधान # 


आय आओ आओ कलम 2 मार 0७0७/७७७/७७४७एा 


जा सकेगा ज्ञिन कारणो से संघीय न्यायालय का जजञ ५ 
हटाया जा सकेगा। 


-२--डसकी 'सर्विस' की शर्ते व नियम सपरिपदू-सम्राट द्वारा 
निधोरित किये जॉयगे, जब वह अपने पद्‌ का त्याग कर 
देगा तो उसके बाद सम्राट की सर्विस मैं--भारत में--बह 
क्रिसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ! 


-३--आडीटर-जनरल के काये वही होगे जो कौसिल-आडेर द्वारा 
निधोरित किये जॉयगे। संघीय व्यवस्थापिका-सभा अपने 
क़ानून ( 6७% ) द्वारा इन कार्यों में परिवतेत कर सकेगी। 
किन्तु ऐसा बिल गवनेर-जनग्ल की पूव आज्ञा से ही पेश 
किया जा सकेगा । 


अ्रध्याय १० 
आर्थिक योजना 


१--व्यापारिक भेद-साव 


भारतीय-लोकमत विदेशी राजनीतिक नियंत्रण के प्रति' 
अधिक संवेदन-शील है अतः भारत में राजनीतिक-आन्दोलन 
ही अधिक आकर्षक है। भारतीय आर्थिक स्वराज्य . के लिए 
अभी तक ऐसा प्रयत्न नही किया गया है जिससे यह समस्या 
भारतीय-लोकमत के लिए अधिक आकर्षक बन जाय | भारत 
राजनीतिक दृष्टि से पराधीन तो हे ही परंतु वह आश्िक दुष्टि 
से भी सर्वेथा परतंत्र है। हमारा ध्यान इस आर्थिक परतंत्रता 
के नाश करने की ओर बहुत कस जाता हे जो नहीं के बराबर 
है। सत्य तो यह है कि भारत में अभी कोई उपयोगी आर्थिक 
योजना तेयार ही नहीं की गयी। भारत में प्रान्तीय स्व॒राज्य 
की स्थापना हो गयी -है ओर संघ की स्थापना के लिए भी 
प्रयत्न किया जा रहा है। क्या यह निस्संदेह कहा जा सकता 
है कि भारतीय जनता 'प्रान्तीय स्वराज्य' के अधीन पहले से 
अधिक सुखी है या संघ की स्थापना के बाद भारत-भूमि के 


निवासी आज की अपेज्षा कही अधिक सुखी हो सकेंगे। राष्ट्र 
१६ ) 


२४२ & नवीन भारतीय शासन-विधान # 





वादी नेता इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की स्वाधीनता 


हट 


का अभिप्राय है देश की गरीबी, आर्थिक पराधीनता और बढ़ती 
हुयी बेकारी का सवनाश, जनता; यथेष्ट मात्रा में भोजन एवं 
चस्त्र उपलब्ध करती हुयी सांसारिक-भोतिक और आध्यात्मिक 
सुख ओर शान्ति आप्त कर सके | जब तक जनता को पेट भरने 
के लिए स्वास्थ्य-पद्धक अज्नन मिले, शरीर-रक्ता के लिए वस्त्र 
न मिले, मानसिक और आत्मिक विकास एवं उत्कप के लिए 
आवश्यक शिक्षा-दीज्ञा न मिले--निज संस्कृति ओर सभ्यता 
के लाभ न उठा सके, तब तक जनता के लिए राजनीतिक स्व- 
राज्य का कोई मूल्य नहीं। यह उसी समय हो सकता है. जबकि 
भारत का शासन वास्तविक लोकतंत्र एवं स्वराज्य के सिद्धान्तो 
के आधार पर हों । शासन जनता का, जनता के लिए और 
जनता द्वारा हो । 


भारत ओघोगिक और व्यापारिक दृष्टि से संसार में सबसे 
पिछड़ा देश है । यहाँ कृषि ही प्रसुख व्यवसाय है। परंतु सर- 
कार ने इसके सुधार के लिए अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न नहीं 
किया । भारत की परिस्थिति का विश्लेषण किया जाय तो हम 
इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि भारत मे बढ़ती हुयी शिक्षितों मे 
बेकारी किसानो ओर मजदूरों की दुदेशा, राजनीतिक-न्षोभ 
ओर अशान्ति के भुख्य कारण है ।& 


सोन्टेग्यू-चेम्सफोडे-रिपोर्ट में व्यापारिक-भेदू-भाव ((00एश- 
0०9 ताइकामाएप्००) के संबंध मे जो सिफारिश की गयीं 








कि 87 ऊपठथ हि०0गीक्राथ8 छाकधाण67घ5 धी6  ध्र09 प्रशांत 
५४३6ए ( |(४७7०) 4985 ) 


& आधिक योजना # , २४३ 


थीं, वे संयुक्त-पालिंमैंटरी-कमेटी-रिपोट की शिफारिशों से 





“ कहीं अधिक उत्तम हैं। मोन्‍्टेग्यू-चेम्सफोड-रिपोर्ट मे लिखा है 


“इससे बढ़कर और किसी विश्वास से इंग्लेंड और भारत के 
श्रोष्ठ-संबंध खतरे में नहीं पड़ सकते हैं. कि व्यापार पत्ष में 
भारतीय आर्थिक नीति ग्रेट ब्रिटेन के हाइटहाल% द्वारा निर्धो- 
रित की जाती है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार का 
विश्वास इस समय मौजूद है । भविष्य में इसके लिए कोई , 
स्थान नहीं मिलना चाहिये यह भी बिलकुल स्पष्ट है ।” 


सर तेजबहादुर सम्र्‌ के विचार--सर तेजबहादुर सप्र्‌ ने 
संयुक्त-पारलिमेंटरी-कमेटी के लिए अपने आवेदन-पत्र में यह्‌ सांग 
प्रस्तुत की कि नवीन शासन-विधान के अन्तगंत इस आर्थिक पर- 
स्परा को ओर भी अधिक व्यापक कर दिया जाय । इस विषय मे 
भारत-मंत्री को भारतीय-5यवस्थापिका सभा के निणुयों मे हस्तक्षेप 
न करने दिया जाय । सर सम्रू ने यह आग्रह किया कि इस संबंध 
में सन्देह के लिए कोई गुंजाइश न होनी चाहिये कि संघीय व्यव- 
स्थापिका सभा को पूरा आर्थिक स्वराज्य दे दिया जाय । 


गवनर-जनरल और गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व--- 
शासन-विधान की धारा १२ के अनुसार गवनर-जनरल और धारा 
४२ के अनुसार गवनर का यह “विशेष उत्तरदायित्व होगा कि 
वे भारत में इंगलेंड या ब्रह्मा के माल के साथ भेद-पूर्ण-व्यवहार 


पर रोक लगा देँ। संयुक्त-पार्लिमैंटरी-कमेटी-रिपोर्ट में 
लिखा हैः-- 





ऑननल अली आननन+ 


&# श्वेत-भवन” ( ए॥0 88%] ) से श्रभ्िप्राय ब्रिटिश-सरकार 
के भारत-मंत्री से है । 





शएछ , # नवीन भारतीय शासन-विधान #& 





४हम यह. सिफारिश करते हैं कि गवनेर-जनरल के लिए शास- 

छ ३ बिल 

सादेश-पत्र में उसे स्पष्ट और पूण आदेश दिया ज्ञाय | यह बिल- 

कुल स्पष्ट कर देना चाहिये कि गव्नेर-जनरल के विशेष उत्तर- 

' दायित्वों का यह आशय नहीं हे कि इसका सरकार और भार- 

तीय व्यवस्थापिका सभा की निञ्ञ आर्थिक नीति निर्माण की 

आप जप ् 

क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ेगा । उनको इगलंड या दूसरे देशो के 

साथ पारस्परिक ठेरिफ रियायतें प्राप्त करने की पूरी आज़ादी 

के ः ्‌ 
होगी, और गवरनेर-जनरत्न का यह कत्तेठय होगा कि वह टेरिफ 
[कप ९ 
सीति, छमऔ ता, या टेरिक व्यवस्था मे सिफे उसी समय हस्तक्षेप 
करे जब कि उसकी सम्प्तति में प्रस्तावित या विचाराधीन नीति 
५ | «पक 
का सन्तव्य इंगलंड ओर भारत के बीच व्यापार के संबंध में ऐसी 
मु हक" किम थिक 
बाधाएं उपस्थित करना हो जिनसे भारत का आर्थिक हित-साधन 
है जे ० . कक पहँ पाप ११ 

तो व हो किन्तु इगलंड के हितो को हानि पहुँचे । 


दो प्रकार के भेद भात--पालिसैटरी-कमेटी-रिपोर्ट मे यह 
लिखा है कि भेद-भाव दो प्रकार के हो सकते हैं। (१) प्रबंधा- 
त्मक भेग्भाव ओर ( २ ) व्यवस्थापक भेदभाव | 


प्रबंधात्मक भेद-साव---अ्रबंधात्मक ( 0 १णयाणा&#कगए० 
[9852 परग्ग्रायक्रा00 ) भेद-साव क्या हे ९ रिपोर्ट में इसकी 
परिभाषा नहीं दी गयी है। प्रवंधात्मक भेद-भाव का निश्चय 
गवनर-जनरल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यदि मन्नी 
किसी ऐसे कार्य का प्रस्ताव करे कि जिसके कारण गवनेर- 
जनरल को हस्तक्षेप करना पड़े और यदि आबश्यकता हो तो या 
तो संत्रियों की सम्मति को अस्वीकार करे या अपने विशेष अधि- 


के, 
कार का प्रयोग करे। श्रीयुत (अब जस्टिस ) एम आर जयकर 
का यह कथन है कि-- 


& आर्थिक योजना & २४५ 
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प्रबंधात्मक भेद्‌ भाव संबंधी धाराओं के अन्तगंत किसी भी 
ब्रिटिश निर्माता ( १(७0०/४०४७४७० ) को यह अधिकार होगा 
( जिसका टन्‍्डर भारतीय निर्माता के टेन्डर से १०० पड कर्म 
होगा ) कि यदि गवनर-जनरल या गवरनर अपने विशेष उत्तर- 
दायित्व का प्रयोग न करें ता भी प्रवंधात्मक भेद-भाव के आधार 
पर संघीय न्यायालय मे न्याय की प्राथना करे। इस प्रकार की 
धारायें न केवल भारत में भारतवासियों के औद्योगिक हितों के 
विरुद्ध हैं किन्तु भारत में त्रिटिश हिंतो के लिए भी हानिकर हैं । 
इसमे व्यापारिक सम्तानाविकार का प्रश्न ही पेदा नहीं हांता । 
क्रिसी भी दशा में धनिक ओर ओशघोगिक दृष्टि से शक्तिशाली 
इड्नलेंड जेसे देश ओर गरीब व विश्वड़े भारत जैसे देश के बीच 

व्यापारिक समानाधिफार ( 783आ970०6% ) की बात कपठ है 

ओर प्रबंधात्मक भेद-भाव के संबंध में तो व्यापारिक समाना- 
घिकार सारहीन कथन है। कल्पना कीजिये-प्रिटिश रेल के 
लिए कोई 'आहंर' है जिसका सतलब है| १०००० ब्रिटिश मज- 
दूरो के जिए काम; क्या इंगलंड सें कोई रेलवे कम्पनी, साव- 
जनिऊ संस्था या सरकार जमनी या कनाडा में केचल इसलिये 
आडेर' दगी कि जमंत या कनाडा का 'टेन्डर' त्रिटिश 'टन्डर! 
से १०० पोड कम है ? क्या वह भारत में भारतीय निर्माता के 
उस टेन्डर को मंजूर करेगी जो ब्रिटिश टेन्डर से १०० पौड 
कम है ।' & 


व्यवस्थापक-मंद-मा--[] 2२सग्राए6 िल्यफांत&ा0ए) 
का तालये यह हूँ कि बवनेर-जनरल या गवनर ऐसे विल् या 


_अलमटलककनकन---सप जन डमिनिन-नी-ज- करन रमन ७३५ ०3० २८० स्‍जजज+लजज तप कलम 





अल जन+>न,. हलन्‍लटीन जम अनकन टललिजनननर 


ह मैंडि, ची8३8ोपछ78 अछाएाहएपेणय ते, 2, 0, मि6907६ 
छह, 434 ( 934 ) 


२४६ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 





प्रस्ताव को असेम्बली सें प्रस्तुत करने की आज्ञा न देगा जो 
उसकी सस्मति में भेद-भाव सूचक होगा। इस प्रकार गवनेर 
या गवर्नर-जनरल को व्यापार-क्षेत्र सें हस्तक्षेप करने का विशे- 
चाधिकार प्रदान करके, वास्तव में, भारतीय व्यापार-वा रिज्य के 
साथ विश्वास-घात किया गया है | भारतीय लोकमत भारतीय- 
व्यापार की रक्ता के लिए संरक्षण के पत्त में है । 


यह तो सत्य है,कि स्वदेश के व्यापार-चारिज्य की उन्नति के 
लिए भारतीय व्यवस्थापिका सभा ओर भारतीय-शासन को ऐसे 
नियम, कानून निर्माण करने और काय करने पड़ेंगे जिनसे विदेशी 
पूंजी या व्यापार की अपेक्ता भारतीय पूंती और व्यापार की 
उन्नति होगी इंगलेड और . ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत उपनि- 
चेशो मे आज पर्यनत ऐसे कानून ( ,8७ ) प्रचलित है जिनके 
कारण भिटिश उपनिवेश भारत ओर भारतीय नागरिकों या 
प्रवासी भारतीयों के साथ व्यापार-षेत्र मे भेद-साव का व्यवहार 
करते है | दज्षिणी-पूर्ची-अफ्रीका, जंजीवार और कनाडा में तो 
भारतीय व्यापारियों के लिए प्रतिबन्धात्मक क्लानून बड़े भयंकर 
रूप मे इस समय प्रचलित है। 


भारत में ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार---शासन-विधान 
की धारा १११ के अनुसार इंगलेड मे रहने वाले ब्रिटिश नाग- 
रिको के लिए वह भारतीय संघीय-कानून या प्रान्तीय कानून प्रपुक्त 
न होगा जो ब्रिटिश भारत में उनके प्रवेशाधिकार ( छिह्ठी॥ 
हम ) के लिए प्रतिबंधकारी हो या उन पर जन्म, स्थान, 
०५ घसें, निवास इत्यादि के कारण यात्रा, निवास, सम्पत्ति 


करने, सरकारी पद-अहण करने या व्यापार, व्यवसाय आदि 
« संबंध में प्रतिवंधकारी हो । 


& आर्थिक योजना &. २४७ 

ब्रिटिश कम्पनी पर अधिक कर न लगाया जायगां-- 
धारा ११२ के अनुसार कोई ऐसा कानून जा इंगलंड या त्रह्मा से 
निर्मित कम्पनी पर ब्रिटिश भारत में निर्मित कम्पनी से अधिक 
कर लगाने का विधान करेगा, तो बह कर अवेध होगा; जो 
त्रिटिश कम्पनियाँ इंगलेड से बनायी गयी होंगी और भारत में 
व्यापार करेंगी, तो यह समझा जायगा कि उन कम्पनियों ने 
भारतीय-क्ानून की उन धाराओं के अज्लुसार काय किया है जो 
कम्पनी के डायरेक्टरो, हिस्सेदारों, एजेंट ओर कमचारियों के 
घमं, निवास, भाषा, जन्म स्थान आदि के संबंध में होंगी । इंगलंड 
में निर्मित त्रिटिश-कम्पनी को, जो भारत में व्यापार करेगी 
ब्रिटिश भारत सें निर्मित कम्पनी के समान ही संघ या प्रान्त से 
आर्थिक सहायता ( 5ए४आंवा०5 ) मिलेगी | जो जल-यान इंगलड 
में रजिप्टी किये जायेगे उनके संबंध में भी कोई भेद-भाव-सूचक 
व्यवहार नहीं किया जायगा | त्रिटिश भारत और इंगर्लड के 
डाक्टरों को भारत या इंगलेंड में डाक्टरी करने के समाना 


धिकार हैं। 
परम्परा हारा व्यापारिक समानाधिकार प्राप्ति करा 


अधिकार--शासन-विधान की धारा ११८ ने परम्परा स्थापित 
करने फे लिए अधिकार दिया है। यदि संघ की स्थापना के 
धाद बत्रिठटिश-सरकार ओर संघीय-सरकार के वीच में एक ऐसी 
परम्परा ( 007एथ7007 ) स्थापित हो ज्ञाय कि जिसके अनुसार 
ब्रिटिश नागरिकों, कम्पनियों, जहाजों आदि और मसारतीय नाग- - 
रिको कम्परतियों व जहाजो का एक दसरेप्रदश में व्यापारिक 
समानाधिकार प्राप्त हो जायें ता कॉसिल-आइंर छारा यह घोषणा 
फी जा सकेगी कि भेद-भाव-संयंधी धाराओं का प्रयोग नहीं किया 


श्ष्प & नवीन भारतीय शासन-विधान ४ 
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जायगा | इससें 'तनिक सी सन्देह नहीं कि शासन-विधान की । 
व्यापारिक धाराएँ भारतीय हितों भारतीय व्यापार, उद्यांग- 
धंधो के लिए सबसे अधिक हानिकर हैं। सर फीरोज सेठाना 
ने, जो लिबरल-दुल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, बड़े दुःख पूरो 
शब्दों में लिखा हैः-- 


“कहा जाता है कि हमे शामन-सुधार दिये गये हैं, किन्तु 
योजना इतनी अधिक पतिक्रियावादी है कि जिसके कारण ब्रिटिश 
न्‍्याय-भावना एवं निष्पक्षता में हमारी वह श्रद्धा नहीं रही जो 
पहले किसी समय में थी ।”& 


२--भारत की रिजवे-बैंक 


रिजव-बैंक को स्थापना---संघ में आशिक उत्तरदायित्व 
की आवश्यकता को आज से त्तीन बप पूर्व अनुभव की गयी 
थी | यह विचार किया गया था कि “प्रथम संघीय-मंत्रि-मंडल 
के निर्माण से पूबे एक रिजुवे-बेंक की स्थापना भारतीय ठयव- 
स्थापिका सभा हारा हो जानी चाहिये जा राजनीतिक प्रभाव से 
उन्मुक्त हो । ओर संघ की स्थापना से पूर्व सफलतापूर्वक अपना 
काय भी करने लगे, बेक को मुद्रा और विनिमय का प्रबंध सौंपा 
जायगा ।” सन्‌ १६३३ के द्सिम्बर सास में, भारत मंत्री द्वारा 
नियुक्त रिजवे-बेंक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक बिल 
भारतीय केन्द्रिय असेस्बली से पेश किया गया, जो स्वीकृत हो 
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« गया। यह रिजवे बंक क़ानून ( १६४४ ! के नाम से प्रसिद्ध है । 
१ अग्रेल सन्‌ १६३४ से बक का काय प्रारम्भ होगया । 
3 है बाप | 5 हब न 
बैंक का संघठन और उसके कार्ये--रिजव-बेंक के कार्य 
हैं बेंक नोट प्रचलित करने की व्यवस्था करना और ब्रिटिश भारत 
में धन-संबंधी स्थिरता को कायम रखने के लिए घन सुरक्षित 
४ ५. लि, ्ध॑ बे 
रखना | सुद्रा-निमोण का काय भी बंक के अधीन है। बंक की 
प्रारम्भिक हिस्से की पू जी ४ करोड़ रुपये है जो १००) के हिस्सों 
मे बॉट की गयी है। बस्बई, कलकत्ता, देंहली, मद्रास व्‌ रंगून 
े मेँ के भर ४ 
में हिस्तेदारों के प्रथकू-प्रथकू रजिस्टर रखे जाते हैं। रिज्व-बेक 
का साधारण निरीक्षण व संचालन डायरेक्टरो के केन्द्रिय-बोडे 
( (/शा7क 30900 ०0 7278० 073 ) के अधीन हे । इस बो्े 
» में निम्नलिखित सम्मिलित है । 


१ गवनेर ! सपरिषद्नावनेर-जनरल द्वारा ४ साल के 
रे 
२ डिप्टी-गवनर ६ « लिए नियुक्ति। 
४ डायरेक्टर--सपरिषदू-गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त 
८ डायरेक्टर-हिस्सेदारों की ओर से निर्वाचित । 
हृ ९ 5 | 
१ सरकारी-कर्मचारी--सप रेपदू-गवनर-जनरल द्वारा मनोनीत | 





१६ योग 
रु ५५ कर 
व्यवस्थापक सभाओ के सदस्य बक के डायरेक्टर नहीं वन 
सकते | वंक का एक आफिस लन्‍्दन मे है ! 


रु गवनेर-जनरल कै अधिकार--शासन-विधान की घारा 


१४२ के अनुसार गवनेर-जनरल को निम्न लिखित मामलों में. 
स्वेच्छा-पूण अधिकार का प्रयोग करने का विधान है :-- 
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(१ ) रिजये-बेंक के गवनेर, डिप्टी गवनेर की नियुक्ति व 
पदच्युति, उनके कार्य-काल का निर्धारण, उनके वेसन-च्रतियों की 
स्वीकृति । (२) बेंक के लिए स्थानापन्न गवर्नर या डिप्टी गव- 
नर की नियुक्ति । (३) बेंकके सैन्ट्लबोर्ड को स्थगित ( 508- 
7 ) करना । (४ ) बेंक के ऋण की अदायगी । 


डायरेक्टरो की नियुक्तियों करते समय गवरनेर-जनरल अपने 
व्यक्तिगत निणेय का प्रयोग करेगा। 


म॒द्रा-व्यवस्था संबंधी बिलों के लिए पूर्व स्वीकृति--धारा 
5१४३ के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका-सभा झं में गवर्न र-जनरल 
की स्वेच्छापूबेक पूरे स्वीकृति के बिना कोई ऐसा बिल या संशो- 
धन श्रस्तुत नहीं क्रिया जायगा जिसका उद्देश रिजव बेक के 
विधान व कार्यों में परिवतेन करना हो या जो संघ के मुद्रा या 
सिक्के पर प्रभाव डालेगा । इस प्रकार रिजर्व बेंक को अथ-संत्री 
के काय-क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयत्न किया गया है। संबीय 
अथ मंत्री देश की मुद्रा और विनिमय के संबंध में कोई नीति- 
निर्माण नही कर सक्रेगा | इसमें तनिक सी सन्देह नही कि देश 
की मुद्रगा-नीति और विनिमय-नीति का आर्थिक दशा से घनिष्ठ 
संत्रंध है। शासन-विधान ने इन दोनो को 'राजनीतिक प्रभाव! से 
अलग रखकर, वास्तव में, अथ-संत्री को मुद्रा और विनिमय- 
नीति के संबंध्र में अनुत्तरदायी बना दिया है। संयुक्त-पार्लिमेटरी 
कमेटी के मजदूर सदस्यों ने इस नीति का घोर विरोध किया 
ओर इस बात पर जोर दिया कि “'रिजर्व बेक की स्थापना में 
जो धारणा & नाम कर रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं ।” 


# यह घारणा कि बे क राजनोतिक प्रभाव से मुझ हो । रे 


& आर्थिक योजना # २४१ 





“हमारा विचार यह है कि साख और मुद्रा नीति के संबंध 


7 में निश्चय समाज के अत्यन्त महत्वपूर्ण हित हैं। उसका निमौण 


है 


हिस्सेदारों द्वारा न होना चाहिये जिनके व्यक्तिगत हित राज्य की 
कुशलता के साथ मेल नहीं खा सकते | किन्तु सरकार का उस 
पर प्रभाव होना चाहिये। “किसी भी दशा में यह तो स्पष्ट कर 
देना चाहिये कि भारत की मुद्रा व साख संबंधी नीति उसकी 
आवश्यकतानुसार ही निश्चय की जायगी--विदेशी साहकारों 
ओर बाहरी आर्थिक हितों के अनुसार नहीं ।”” 

किन्तु यह प्रकट रहस्य है कि नीति को कारयोन्बिव करते 
समय इंगलेंड के महाजनों और पूजी-पतियो के हितों का पूरा 
ध्यान रक्खा जायगा । यह स्थिति वास्तव में बड़ी विकट है । 


३--संघीय रेलवे अधिकारी” # 


संघीय-रेलवे-अधिकारी' का संगठन---भारतीय शासन- 
विधान परिशिष्ट ८ के अनुसार 'संघीय रेलवे अधिकारी' ( #'७१४- 
४0 पिक्षाफ्र४॥ए प070 ) एक संस्था होंगी जो स्वयं अपनी 
आोर से नालिश कर सकेगी या उसके विरुद्ध नालिश की जा 
सकेगी । इसमें ७ सदस्य होंगे जिनकी नियुक्तियों गवनेर-जनरल 
छारा होंगी । प्रथम सदस्यों मे से ३ सद॒स्य तीन ब्षे के लिए 


नियुक्त किये जायेंगे ओर इनमे से प्रत्येक सदस्य पुनः ३ या & 


र 28. ए ६०79०7७७ ए० 4 2०७ [7 9४2० 427-428, 
$ 'संधीय रेलवे अधिकारी! ( 7609-७8] फिक्वा| छ्कए सै ए- 


... ०पराज़ ) संघ को एक प्रमुख संस्था है। यह चत्त मान 'ेलवे बोर्ड' की 


उत्तराधिकरारिणी है। हम मविधष्य में 'संघीय रेलवे भधिकारी' के ह्विपु 
न्‍ केवछ अधिकारी! शब्द का प्रयोग करेंगे। 


श्४२ & नवीन भारतीय शासन-विधान & 


8->22+-3ल जल तल 4222: 





की जज जल 


कक. किक] रह अ, 
साल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। दूसरे सदस्य & वर्ष के... 
लिए नियुक्त किये जायेंगे ओर उसकी समाप्ति पर पुनः £ साल 
तक के लिए नियुक्त किये जा सकेगे। गवनर-जनरल अपने 

रू गे किक विश 
ठ्यक्तिगत निर्णय से किसी भी सदस्य को अयोग्य होने के कारण 
पद से हटा देगा । 
सदस्यों की योग्यता-- रेलवे अधिकारी” के सदस्य निम्न 
लिखित व्यक्ति हो सकेंगेः-- 
(१) बह व्यक्ति जिन्हे व्यापार, उद्योग, कृषि, राजस्व और 
शासन-प्रवध का अनुभव हो, या 


(२ ) विगत १२ महीनों में या इस समय जो व्यक्ति-- 


(4) संघीय या प्रान्तीय असेस्बली-कौसिल का सदस्य हो, या, 
(॥ ) सम्राट की सर्विस में रहा हो, या, 
(॥॥ ) भारत में रेल्ये अफसर रहा हो । 


रेलवे अधिकारी के अधितेशन--रेलबे अधिकारी का 
प्रत्येक काये एवं प्रश्न का निर्णय उसके अधिवेशन में बहुमत से 
किया जायगा | ऐसे अधिवेशन में गवर्नर-जनरल द्वारा भेजा गया 
प्रतिनिधि भी भाग ले सकेगा, परन्तु राय नही देगा | 


“चीफ रेलवे कमिश्नर--'रेलवे-अधिकारी के स्टाफ का 
प्रमुख चीफ रेलचे कमिश्नर कहलायगा | इसकी नियुक्ति 'अधि- 
कारी' से परासशे करने के बाद गवनर-जनरल द्वारा होगी | यह 
नियुक्ति व्यक्तितत निशंय से की जायगी। चीफ-कमिश्नर की + 
सहायता के लिए आर्थिकर-कमिश्नर होगा | चीफ-रेलवे-कमिश्नर 
“अधिकारी' और गवनेर-जनरल हारा पद से हटाया जा सकेगा ! 


रेलवे के संबंध में कार्य-कारिश /-शासन-विधान 
पारा १८९ जे लिखा है # रेलबे के सन, पना-निर्माण, 
और कायों के संबंध भें संघ की क, य-कारिणी-सत्ता के! अयोग 
संघीय रेलवे अधिकारी? होगा 
रेलवे अधिकारी! के डान्त-.. ३३ अधिकारी शासन: 
विधान अन्त अप र्यों का सम्पा के 
सिद्धान्तों के आधार पर ७ । वह छृपि, याग, व्यापार 
ओर जनता के हितो का ध्या रक्खेगा । वह रेलबे की आ में 
पे ही अपना खत देरी करने का अय करेगा । इन कार्यों के 
करने मे नीति के ना के संवंध से उसे स सरकार के 
आरशो के झुसार कार्य करना होगा । यदि शी अश्ल 
सरकार और अधिकारी है विवाद हो र॒ यह 
के कि अअुक अश्न नी का नही तो गवर्नर: 
जनरत्न का स्वेच्छापूर्यक निरय अन्तिम ह्यो 
गवर्नर-जनरल के अधिकार यासन विधान की ,. 
भर-जनरत्न के बिशे उपरशयित्वों सब धी धाराएं और उसके 
कार्यों संबंधी वाराए जिन्हे तह रकेच्छा या व्यक्तियत-निर्सय 
रेगा उप सासतलो ४ में ४ मे जॉयर्गी 
घिकारी को से: दिय्ये गये है | गव्नर-जनरत्त अपने व्यक्ति 
"निणय से संघी 7र कैरी के पारस्परिक 
संबंधी से उत्पन्न ७३६ ५ पचालन के वनायग। | 
रेलवे ल्मर अधिकारी एक 
फंड! की पआापना करेगा, उपका तियंत्रण भी अधिकारी 
* अधीन छोव | नह फंड" खेलने ७. 5 से अतिद्ध होगा | 


२५० #& नवीन भारतीय शासन-विधान # 


मम लक न कक 

रेलवे अधिकारी' को जो आय प्राप्त होगी वह फंड में जमा की _ 
जायगी और जो व्यय होगा वह उस फंड से ही होगा | इसके 
अतिरिक्त अधिकारी' को अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रथक्‌ 
'प्रोवीडेन्ट फंड' स्थापित करने का भी अधिकार होगा । 


प्रत्येक श्रार्थिक वर्ष में अधिकारी! की आय निम्न प्रकार 
से खर्चे की जाथगी ३-- 

(१) कास करने का खचे। (२) रेलवे के इकरारनामों 
( 000४78०४ ) के अन्तर्गत धन देना | (३) पिंशन' तथा 
्रोचीडेन्ट फंड' के लिए चन्दा | (४) रेलवे से सुधार (५४) 
संघ को ब्याज के रूप मे धन देना । (६ ) और दूसरे उचित खचे। 


रेलवे अधिकारी को जो ल्ञाभ होगा, वह संघीय सरकार हारा 
बनायी हुई योजना के अज्लुसार 'संघ' और “अधिकारी' को 
बॉट दिया जायगा । जब तक ऐसी योजना तैयार न होगी तब 
तक “अधिकारी” की स्थापना से पूर्व जो प्रणाली जारी थी 
उसके अनुसार ल्ञास का बटवारा किया जायगा। जो घन संध 
के हिस्से मे आयगा, वह उसकी आय मानी जायगी। संघ 
'रेलवे-अधिकारी' के लिए घन देगा, किन्तु यह धन बजट में 
खर्चे की सद से दिखलाया जायगा | 


रेलवे अधिकारी के कत्तेव्य--रेलबे “अधिकारी” पर संघ 
का ऋण वह होगा, जो समझौते से तय किया जायगा, यदि सम- 
मोता न होगा तो गवनेर-ज्नरल द्वारा स्वेच्छा से जो धन तय 
किया जायगा, वह संघ को दिया जायगा । किन्तु इसका अथे यह . 
नहीं हे कि अधिकारी' संघ को मूलघन ( 7000७) 70709 ) ' 
कस करने के लिए धन अदा न करेगा। संघ की आय मे से संघ 
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द्वारा जो धन रेलवे के कज़े, क्षति-पूर्ति खर्चा आदि के संबंध में. 
'दिया जायगा, वह संध को वापस दे दिया जायगा । 


रेलवे पुलिस---रेलवे अधिकारी” का यह कर्तव्य होगा कि 
चहू उन प्रान्तो या संधीय देशी राज्यों को संघीय रेलवे से नियुक्त 
पुलिस के व्यय को अदा करे, जो उन्होंने व्यय किया हो; यदि 
इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो उसका निर्णय गवनर- 
जनरल स्वेच्छा से करेगा। 

आय-व्यय का निरीक्षण--रेलवे के हिसाव का निरीक्षण 
भारत के आडीटर-जनरल द्वारा किया जायगा। अधिकारी प्रति- 
बर्षे अपन कार्य तथा हिसाघ की रिपोर्ट प्रकाशित करेगा । 


रेलबे-द्र-कमेटी---यदि रलव अधिकारी' आर रलवे का 
प्रयोग करने वाले या प्रयोग की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के 
सध्य में दर ( /08/05 ) या यात्रा संबंधी सुविधाओं के संबंध में 
विवाद हागा ता यवनर-ननरल समय ससय पर अधिकारी' को 
राय दन के लिए रतवे दर कमेटी तियक्त करंगा | 


किराय या दर के सवध मे क्वॉनूत--रल़वे किराय या दर 
के संचंध में काई भी विल या संशोवन गवनर-मनरल की सिफ्रा- 
रिश के बिना संघीय व्यवस्थापिका सभा के किसी भी चेस्चर भी 
नर्दी रक्‍खा जावगा | 


रलप टटुव्यूनेसे---एक रलवे-ट्रिब्यूनल हागा लिसमें एक 
अध्यक्ष ओर दा सदस्य होंगे ज्ञागवनर-जनरल द्वारा स्वेच्छा से 
_फियों के पतला (00 ) सें से नियक्त व्ियि जायेंगे 
जिसयी नियुक्ति भी स्वच्छा से गवनर-सनरल द्वाग होगी। द्विव्यू- 
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नल का अध्यक्ष संघीय-न्यायालय का कोई एक जज होगा जो _ 


“गवनेर-जनरल हारा चीफ्‌ जस्टिस के परामशे से नियुक्त किया 2 


जायगा । वह ४ बर्ष तक अध्यक्ष रहेगा और उसके वाद वह पुनः 
'नियुक्त किया जा सकेगा । यदि जज संधीय-न्यायालय का जज न 
रहेया, तो वह ट्विव्यूनल का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। रेलवे ट्रिव्यू- 
नल उसी अधिकार सीमा के अन्तगत काय करेगा जो उसे शासन 
विधान छ्ारा प्रदान की गयी है और इस उद्दोश से वह परिस्थि- 
तियो के अनुकूल ऐसे आडेर' ज्ञारी कर सकेगा जो उसकी अधि- 
कार सीसा के अनुसार होगे; जैसे अस्थायी आडेर, अधिकारी के 
आदेशो व आडेरों को परिवत्तेन करना. क्षति-पूर्ति. हज्ोना, व 
खर्चे की अदायगी के लिए आडेर, दस्तावेज को प्रस्तुत करने तथा 
गवाहों की उपस्थिति के लिए आडेर। अधिकारी और प्रत्येक 
संघीय राज्य एवं व्यक्ति का यह कत्तंड्य होगा कि वह ऐसी आज्ञा 
का पालन करे। कानून के प्रश्न पर रेलवे ट्रिब्यूनल के निर्णय 
की अपील संघीय न्यायालय से होगी, संघीय न्यायात्रय मे की 
गयी अपील की पुनः अपील नही होगी। 


आलोचना 


जिस प्रकार भारत मे रिजवे वेंक की स्थापना करके मुद्रा 
ओर विनिमय को मंत्रि मंडल की अधिकार-सीसा से अलग कर 
दिया है, उसी अकार 'संघीय रेलवे अधिकारी” की स्थापना का 
वाल रहवे को संत्रि-संडल के नियंत्रण से अलग कर देना है। 
रलवे को राजनीतिक प्रभाव' से प्रथक्‌ रखने का सतलव हमारी 
समझ से नहीं आता । क्‍या यह मंत्रि-संडल को एक सार्वजनिक 
महत्व के उपयोगी विभाग के ग्रति उत्तरदायी बनाना है? क्‍या 
उह सथकरण आथिक दृष्टि से किया गया है ? इन दोनो मश्नों 


् 
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का उत्तर निषेधात्मक है। विगत जून “में वेजबड-कमेदी ( रेलवे 
'जॉच-कमेटी ) की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, उससे यह सिद्ध 
होंता है कि रेलवे में इस योजना से कोई विशेष सुधार नहीं 
| होगा ओर न लाभ ही होगा । इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं 
[ कि भारत मे रेलवे-नीति सदेव से भारतीय हितो के विरुद्ध ब्रिटिश 
' हितो के संरक्षण की ओर प्रवृत्त रही है। त्रिटिश-सरकार रेलवे 
| द्वारा अगरेज़ों की रोजगारी के प्रश्न को हल करती है, ब्रिटिश 
| पूंजी को भारत की रेलवे में लगाकर अंगरेज़ पूं जीपति भारत 
' का अथ-शोषण करते है। इस समय रेलवे के प्रबंध मे अनेकों 
बुराश्यों हैं जिनका दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । तीसरे 
दज के यात्रियों के लिए हर प्रकार की असुविधाएं, अधिक 
| किराये की दर, स्टोर खरीदने मे ब्रिटिश फर्मो के साथ रिया- 
* थ॒तें, सबिस के संबंध में अगरेजु और अधगोरों के साथ विशेष 
रियायतें है। ये समस्त सुधार उसी समय संभव हो सकते हैं जब 
' कि मंत्रि-मंडल रेलवे-विभाग के प्रति उत्तरदायी हो और संघीय 
व्यवस्थापिका-सभा का उस पर नियंत्रण हो। सन १६३२ में 
कन्नकत्ता के एक भारतीय समाचार-पत्र मे एक गुप्त-पत्र ( (आ7- 
०प्रो७ [%2" ) छुपा था जो श्री बेन्थूल ( अरब सर एडबड ) ने 
यूरापियनों को ओर से अधिकारियों तक पहुँचाया था। इसमें यह 
वोषित किया कि जहाँ तक संभव हो रेलवे और बन्दरगाह़ 
राजनीतिक प्रभाव से अलग कर दिये जाँय और स्वतंत्र कानूनी 
रेलवे वोड स्थापित किया जाय। भारतीय असेम्बली में सर 
पड़्मुखम चेट्टी की अध्यक्षता में इसका घोर विरोध किया गया । 
अ्री० वी० दास ने यहाँ तक कहा कि-- 
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“ब्रिटिश सरकार ने यह पड़यंत्र रचा है कि भारतीय व्यव- 
स्थापिका-सभा से रेलवे का नियंत्रण अलग कर दिया जाय!” 
उन्होने यह चेतावनी दी कि यदि कानूनी बोड स्थापित हों 
गया तो “भारतीय उद्योगों के वल पर प्रिटिश स्टोर खरीदे 
जायेंगे और सब धन इंगलेड चला जायगा । स्वराज्य के नाम 
पर जनता का प्रत्येक आर्थिक स्वत्व छीन लिया गया है और 
विदेशियों के हाथो से सौंप दिया गया है |? 
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अध्याय ११ 
भारत की सेना 





भारत में सेना का उद्देश्य 


भारत की सेना ( /)209703 0 [700॥8 ) के संबंध में विचार 
करने से पूर्व हमें यह जान लेने की आवश्यकता हे कि भारत में 
सेना का क्या प्रयोजन है । शासन-विधान ( १६३४ ) की क्रिसी 
भी धारा में सेना के अभिप्राय का विधान नहीं है। किन्तु यह 
सभी स्त्रीकार करते हैं कि भारत में सेना का अभिप्राय ( १ ) देश 
की बाहरी आक्रमण से रक्षा (२) देश की आन्तरिक शान्ति की 
रक्चा और ( ३ ) ब्रिटिश-साम्राज्य की रक्ता है । इस पिछले उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए सेना को साम्राज्य-संबंधी ( [790070| ) विषय 
माना गया हे। भारत मे सेना पर नियंत्रण के तीन प्रमुख कारण 
बतलाये जाते हैं;-- 


(१ ) वाह्म-आक्रमण से रक्षा--भारत की स्थिति और दूसरे 
देशों व ब्रिटिश उपनिवेशों से भिन्न है। उसको उत्तर-पश्चिमी- 
सीमा पर यूरोप व मध्य एशिया की ओर से आक्रमण की आशंका 
है। इसलिए उसकी रक्षा, उप्तके देश वासियों के जीवन व सम्पत्ति 
की रक्षा और अन्त में ब्रिठिश-साम्राज्य के हितों की रक्षा के 
लिए यह परसावश्यक है कि भारत में सेना का नियंत्रण जिटिश- 
सरकार के अधीन रहे | 
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---“ (२) भारत की आन्तरिक-रक्षा के लिए भी त्रिटिश-सेना की 
आवश्यकता है। सायसन-ऊमीशन-रिपोर्ट के शब्दों में त्रिटिश 
सेना “तटस्थ-शान्ति की संरक्षिक्रा” ( '७परंकछ 8पक्षाताशा एव 
77080७ ) छे। साम्प्रदायिक उपद्रवों के अवसरो पर ब्रिटिश-सेना 
निष्पक्षता से जनता की रक्षा करती है । 

(३ ) ब्रिटिश-सम्राट की ओर से देशी राज्यों के साथ जो 
सन्धियों की गयी है उनके अनुसार भी देशी राज्यों की सहायता 
के हेतु सेना पर ब्रिटिश नियंत्रण आवश्यक है ।& 





हक हर 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारत में सेना का मुख्य 
अभिप्राय साम्राज्य की रक्षा है। केपीटेशन द्िव्यूनल' के निर्णय 
के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत-सरकार के सेनिक-व्यय के 
के लिए प्रति वष १४००००० पौड देती है | हाल में भारत में 
ब्रिटिश घुड़सवार और पेदल सेना के यंत्रीकरण के लिए ब्रिटिश- 
सरकार ने ६००००० पौड भारत-सरकार को दिये है जो आगामी 
तीन वर्षों में व्यय किये जॉयगे। भारतीय लोकमत हसेशा इस 
विशाल सेनिक व्यय का विरोधी रहा है जो साम्राज्य की रक्षा के 
लिए भारत-पर लादा जाता रहा है। 


सेना पर भारतीय नियंत्रण आवश्यक है--उत्तरदायी- 
शासन या ओपनिवेशिक-स्व॒राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है 
स्वदेश की रक्षा पर शासन का पूरा नियंत्रण | यदि शासन का 
सेना पर नियंत्रण न हो, तो वह उत्तरदायी नहीं हो सकता। 
सेना पर नियंत्रण के बिना स्व॒राज्य साया है। तजिटिश साम्राज्या- 
७९ ५ उपनिवेशी की निजी सेनाएं हैं जिन पर त्रिटिश-परकार " 
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-« का नहीं ओपनिवेशिक सरकारों का नियंत्रण है। भारतीय 


ऊँ 


शासन-विधान ( सन्‌ १६१६ ३० ) के अनुसार सेना का निय॑- 
नत्रण वायसराय की काय-कारिणी-सभा (४5७०प॥ए७ 00प/०॑) 
के अधीन है। 'गवनेर-जनरल और सेनाध्यक्ष उसके सदस्य होते हैं। 
इस कौंसिल मे तीस भारतीय सदस्य हैं। परन्तु सेना का प्रबंध 
गवरनर-जनरल के हाथो में है। फीसिल के सदस्य सेनिक नीति 
थे प्रश्नो पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। ओर उनसे परामश भी 
लिया जाता है| परन्तु नवीन-विधान की संघ-योजना ने सेना 
को मंत्रि-मंडल के काय-च्षेत्र से अलग कर उसे सुरक्षित विषय! 
बनाकर गवनर-जनरल के अधीन कर दिया है । यह स्थिति पहले 
की अपेक्षा और भी असन्‍्तोपप्रद है । 


२--ब्रियिश-भारत प्रतिनिधि-मण्डल के प्रस्ताव 


बव्रिटिश-भारत प्रतिनिधि-मंडल ( 379तव पाता 4960- 
27४07 ) ने भारत में सेना के संबंध में जो प्रस्ताव किये थे, वे 
यद्यपि अत्यन्त सामान्य और बहत ही 'ॉडरेट' है तथापि 
संयुक्त-पार्लिमेंटरी कमेंदी ने उनसे से एक्त भी प्रस्ताव स्वीकार 

| किया। 

प्रतिनिधि मंडल ने जो प्रस्ताव किये थ वे निस्‍्न प्रकार हैँः-- 

(१) साम्राज्य की सेना-समिति ( गीमअए०र्तछ )शशा९ 
(022 ) के ढंग पर भारत में भी कानूनी भारतीय सना- 
समिति' की स्थापना की जाय । (२) गवर्नर-जनरल का बह 
काीसलर, जिसके अधीन सेना-विभाग ( जलाया गिरा ता 
पेर॑०7९९ ) हा, गेर-सरकारी भारतीय हाना चाहिये; और विशेष 
रूप से वह व्यवस्थापिक्ता-सभा का निर्वाचित सदस्थ या देशी » 
राज्य का प्रतिनिधि हो । (३) इस समय अय-सदस्य भर अ 
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पंध्रम्राग का सेना पर जो नियंत्रण है, वह वैसा ही रक्ख़ा जाय | 
(४) सैनिक नीति एवं सेना-ब्रजट संबंधी समस्त पश्नो पर 
सम्पूर्ण मंत्रि-मंडल द्वारा विचार किया जाय | मत-भेद के समय 
गवनर-जनरल का नियंत्रण अन्तिम होगा | 


३--सेना का भारतीयघ-करण 


भारत से सेना के भारतीय-करण ( ]008ण98%रा00 ) की 
समस्या सबसे विकट है | भारतीय लोकसत भसारतीय-करण के 
लिए अनेऊ दशाज्दियो से आन्दोलन कर रहा है। परन्तु 
इस दिशा में अभी कोई प्रगति नहीं हुईं। इस समस्या पर तीन 
दृष्टि-बिन्दुओ से विचार किया जा सकता है-- 


८१) भारत में सेना पर नियंत्रण, अर्थात्‌ भारत मे सेना 
पर प्रबंध तथा नीति-संचंधी नियंत्रण भारतवासियो के हाथो में 
हो। (२ ) ब्रिटिश-अफसरो के स्थान मे भारतीय अफुसरो की 


नियुक्ति की जाय । (३ ) ब्रिटिश सेता के स्थान में भारतीय 
सेना रक्खी जाय। 


सेना पर भारतीय नियंत्रण--भारत मे सेना के प्रबंध 
एवं नीति पर संघीय-सरकार का नियंत्रण होना चाहिये | इसका 
तात्पय यह है कि सेना-संबंधी समस्त नियुक्तियाँ ( सेनाध्यक्ष से 
लेकर सेनिक तक ) भारतीय सरकार के हाथो मे हो | स्थल-सेना; 
जल-सेना, आकाश-सेना सभी भारतीय सरकार के अधीन हो | 
सेना-विभाग के साथ वेदेशिक विभाग का घनिष्ठ संबंध है | अतः 
यह विभाग भी सेना-विभाग के साथ भारत-सरकार के अधीन ५ 
होना चाहिये। सन्‌ १६१८ ई० से पूर्व भारतवासियो को त्रिटिश- 
राजा के 'कमीशन' ( 778१8 00फऋाशा४छ07 ) पर नियुक्त नी 
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किया जाता था। सन्‌ १६१७-१८ से वायसराय के कमीशन पर 
नियुक्तियाँ की जाने लगीं; परन्तु इन पिछले अफसरों का पद 
( (9078-2०णायाउछ070 ) के अफसरो के पद से नोचा था। 
जब ( 8%06]70७ ) के त्रिटिश रायल सिलिदी कालेज मे कुछ 
स्थान भारतवासियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये, तव भारतीय 
अफसरों की नियुक्ति भी राजा के कमीशन ( ॥(परा88 (0फ्राधा- 
8900 ) द्वारा "होने लगी। सन्‌ १६२१ से असम्बली से इस 
आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि राजा के कमी- 
शन ( ह7298 (077श5807 ) पर २४% प्रतिशत भारतीय 
अफसर नियुक्त किये ज्ॉय । यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया 
गया, परन्तु|इससे भारतीय-फरण में कोई प्रगति नहीं हु 
इसी वर्ष लाडे रीडिंग की सरकार ने एक सेनिक-समिति 
( >पिएक'ए 0 8तुणा 97678 (४0077/88९ ) नियुक्त की। 
इस कसेटी ने भारतीय असेम्बली के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार 
किया ओर यह शिफारिश की कि ग्रति बष भारतवासियों को 
कमीशन! दिये जॉय, उन्तका अनुपात प्रति वर्ष २१% के अनुसार 
बढ़ा दिया जाय जिससे दश बर्ष से ब्रिटिश और भारतीय अफ- 
सरों की संख्या समान हो जाय | सन्‌ १६५२ मे सेना के सार- 
तीय-करण के संबंध में एक ससिति ( 9600 (00777976698 ) 
ओर नियुक्त की गयी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह 
अस्ताव किया कि यदि कोई अबांछनीय दुघंटना घटित न हुई तो 
सेना के भारतीय-करण की योजना र८ वर्षों में पूरी हो जायगी । 
सपरिपदू-गवनर-जनरल ने इस रिपोर्थे का समर्थन किया | भार- 
तीय-फरण के संबंध में संयुक्त-पालिमैटरी-कमेटी ने जो शिफा- 
रिश को है, वह सवथा पतिक्रियात्सक है । रिपोर्ट में लिखा है;-- 
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अर्थोत््‌--“हमारी राय सें यह असंभव है कि शासन-विधान 
कानून या किसी अन्य एक्ट में एक निश्चित काल में सम्पूर्ण 
भारतीय-करण के लिए कोई घारा जोड़ी जाय ।” 





इसी रिपोर्ट में एक दुसरे स्थान पर यह लिखा है कि- हमें 
भारतीय-करण की समस्या का शासन-विधान-संबंधी समस्याओं 
से कोई संबंध प्रतीत नही होता । ' 

इस वाक्य को पढ़कर हमें बड़ा आश्चये है । जब सना की 
भारतीय-करण जैसी सहत्वपू्ं समस्या का विधान से कोई 
संबंध नहीं तो यह कहना कि सेना के बिना स्वराज्य असंभव है 


कहाँ तक प्रासंगिक होगा, यह राजनीतिज्ञ--प्रिटिश राजनीतिज्ञ-- 
ही जवाब दे सकते है । 


४--सेना का व्यध 


बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सबसे निर्धन देश में 
सेना पर सबसे अधिक घन व्यय किया जाता है। सैनिक उयय 
की कमी के लिए प्रति वष बजट के ससय प्रस्ताव पास किये 
जाते है। परन्तु इनका कोई प्रभाव प्रतीत नही होता । सन्‌ १६१४ 
से पूष सेना पर २६ करोड़ रुपये सालाना ब्यय होते थे। यह 
व्यय बढ़कर सन्‌ १६२२-२३ से ६६ करोड़ हो गया । सन 
१६२२-३३ में यह व्यय ४६ करोड़ हो गया। सन्‌ १६३६-३७ के 


बजट में सेना के लिए ४५ करोड़ ४५ लाख रुपये सुरक्षित 
किये गये । 


# समाप्त # 


परिशेष्ट 


१७ अज+-++-++_्क छ न्यत-ौजभखज: 


शो | 
व्यवस्थापक [वषय सूचा 

नवीन शासन-विधान के अनुसार व्यवस्था संबंधी विषयः 

तीन सूचियों मे विभाजित किए गये है ;-- 
१--संघीय व्यवस्थापक ख़ची 

(१) भारत में सम्राट की नाविक, ( जल-सेना ) थल-सेना 
व आकाश सेना । (२ ) नाविक सेना, थल्न सेना व आकाश-सेना 
संबंधी काये (0४०१४), छावनी का स्वायत्त-शासन, छावनी मे 
जन-निवास की व्यवस्था, ब्रिटिश भारत में छावनियों का सीसा 
निर्धारण । ( ३ ) वेदेशिक विषय; दूसरे देशों के साथ समभोतों 
की स्वीकृति, ( 7507807707 ) जिसमें अभियुक्त व अपराधियों: 
का ब्रिटिश-साम्राज्य के उपनिवेशों को सोपना भी सम्मलित है। 
(४) ईसाई धसं-संबंधी विषय । ( ४ ) मुद्रा-विनिसय। ( ६ ) संघ 
का राष्ट्रीय ऋण । (७ ) डाक, तार, टेलीफोन, वायर लेस (बेतार) 
ब्राड-कास्टिग; पोस्ट आफिस सेविंग वेंक । (८) संघीय पवलिक 
सर्विस, व संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन | ( ६ ) संघीय-पंशन। 
( १० ) संघ के भवन, कार्य, व भूसि आदि। ( ११ ) इम्पीरियल 
लायब्रेरी, इंडियन स्यूजियम, इम्पीरियल बार स्यूजियम, विक्टो- 
रिया सेमोरियल इत्यादि जो संघ के नियंत्रण में हो । ( १२) 
संघ-संस्थाएँ यथा, शिक्षण संबंधी, अन्वेषण संबंधी, ओयों- 
गिक | (१३) बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय | ( १४ ) 

* भारत-वरष की से, हवाधर, भूगभ, प्राशी-विज्ञान तथा वनस्पति 

विज्ञान संबंधी सब । ( १४ ) प्राचीन तथा ऐतिहासिक इमारतें । 
(१६ ) जन-संख्या ( (27७४5 )। (१७ ) भारत में आगमन व 


। 
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__्ारत से बाहर यात्रा, प्रवास व अश्रमण का नियंत्रण । ( १८ ) बन्द- 
रगाह के अस्पताल आदि, ( १६ ) आयात निर्यात । ( २० ) संघीय 
रेलवे । (२१ ) सेरीटाइस शिपिंग | (२२ ) बड़े बन्दरगाहों का 
नियंत्रण । ( २३ ) समुद्र-तटीय जल से वाहर मछली-व्यापार का 
पनिय॑त्रण । (२४) आकाश-यान द्वारा यात्रा एवं यातायात की व्यव- 
सथा आकाश-यान स्टेशन (४७००१००४९) की व्यवस्था | (२४ ) 
प्रकाशगृह । ( २६ ) आकाश-यान व जल यान ह्वारा यात्रा । ( २७) 
कोपीराइट, अन्वेषण आविष्कार, व्यापार-चिह् । (२८) चैक, 

ड डी, रूक्का तसस्सुक। (२६ ) हथियार। ( ३० ) विष्फोटक द्रव्य | 

( ३१ ) अफीस, जहा तक उसकी झेती और उत्पादन से संबंध 

डे । ( ३२) पेट्रोल । (३३) कोरपोरेशन। (३४ ) उद्योगों की 
उन्नति । तेल के कुओ और खानो मे सजदूरो की रक्षा । ( ३४) 
बीसा-कानून । (३६ ) बेकिंग | ( ३७ ) पुलिस की अधिकार- « 
सीमा और सत्ता मे वृद्धि। ( ३५) संघीय व्यवस्थापिका सभा 
के चुनाव | ( ३६ ) संघीय मंत्रियो, अध्यक्ञो तथा स्पीकर के 
वेतन, चृत्तियाँ तथा अधिकार । ( ४० ) इस सूची मे उल्लिखित 
कानून के संबंध से अपराध। (४१ ) इस सची मे वर्शि/त किसी 
विषय क लिए जॉच व अंक-संग्रह। ( ४२ ) आयात-नियात कर | 

( ४३ ) स्वदेश सें बने माल पर कर । परन्तु इससे निम्न लिखित 
सम्मिलित नही हैः-- (+) सानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 
डर पत्र पदार्थ (7) अफीस, गांजा, चरस, (7 ) औषध- 
संबंधी । ( ४४ ) कोरपोरेशन-टैक्स । (४४ ) नमक | (४६ ) स्टेट 
लाट़ी। ( ४७ ) (२9४प989607) | ( ४८ ) भारत के अन्तर्गत 
अवास ( )(8780907 ) ।( ४६ ) बजन के सापदंड का निधारण । ्ः 
६४० ) रांची यूरोपियन मैंटल अस्पताल | (४१ ) न्यायालयों की 
अधिझार-सीमसा एवं अधिकार | ( ४२ ) आयकर । (४३ ) कम्प- 
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नियों की पूंजी पर कर। ( ४४ ) उत्तराधिकार कर ( इसमें फ़षि- 
आयकर सम्मलित नहीं हे )। ( ४५) हु डी, चेक तथा तसस्सुक 
के विषय में स्टाम्प डयू टी की दर। (५६ ) टरमीनल टेक्स | 
(४५७ ) इस सची सें वर्शित किसी भी मासले सें फीस । इससे 
अदालतों की फीस सम्मिलित नहीं हैं। 
२--प्रान्तीय व्यवस्थापऋक सूची 
(१) सावजनिक शान्ति ( इसमें सम्राट की नाबिक सेना, 
जल-सेना और आकाश सेना का प्रयोग सम्मिलित नहीं है ); 
न्याय-प्रबंध, संघोथ न्यायालय को छोड़, समस्त न्यायालयों का 
संगठन व फीस; सावजनिक शान्ति की रक्ता के लिए नज़रबन्द 
व्यक्ति। (२) संघीय न्यायालय को छोड़ कर, अन्य न्यायालयों का 
इस सची के विपयों के संबंध में निणेय देने का अधिकार; साल की 
अदालतों की काय-पद्धति । ( ३ ) पुलिस, रेलवे पुलिस तथा ग्राम 
की पुलिस । (४) जेल । (४) प्रान्त का सावेजनिक ऋण | (६) 
आंतीय सिविल नोकरियाँ, सर्विस कमीशन। (७) प्रान्तीय वृत्तियाँ 
(?९॥थं००७)। ( ८) प्रान्तीय निर्माण-काय, भवन व भूसि। ( ६ ) 
सरकार द्वारा भूप्ति प्राप्त करना । ( १० ) पुस्तकालय तथा अजा- 
यबघर। (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव । 
(१२) प्रान्तीय मंत्रियों, अध्यक्षों ( 2/980978५ ) स्पीकर, 
डिप्टी प्रसीडेंट ( उपाध्यक्षु ) तथा डिप्टी प्रेसीडेंट के चेतन, 
चृत्तियाँ तथा प्रान्तीव व्यवस्थापिका सभाओं के विशेषाधिकार | 
(१३ ) स्वायत्त-शासन | ( १४ ) सावजनिक स्वास्थ्य और सफाई 
अस्पताल, ओऔपधालय, जन्म-मरण का लेखा । ( १४) धार्मिक 
यात्नाएं (इनसें भारत से बाहर की यात्राएँ सम्मिलित नहीं हैं )। 
(१६ ) श्मशान-भूमि । (१७ ) शिक्षा । ( १८) यातायात; अर्थात्‌ 
सड़क, पुल तथा घाट एवं आवागमन के अन्य साधन जिनका 
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,संत्री एक मे उल्लेख न हो। छोटी रेलवे, दासवे, रोप-वे, जल _. 
पज्ाग या नदीं द्वारा यातायात। वन्दरगाह, किन्तु छोटे । ( १६) 
जल, जल-प्रबंध आवपासी, नहरे, बांध, तालाब, नाले; जलीय 
शक्ति । (९० ) कृषि, कृपि-शिन्षा ओर अनुसंधान, पशु-चिकित्सा, 
कांनी हाउस। (२१) भूमि--भूमि के अधिकार; कृषको और 
भूस्वाभियों के संबंध, लगान की वसूली, कृपि-संबंधी भूमिका 
हस्तान्तर, विक्रय, क्रम तथा उत्तराधिकार, भूमि की उन्नति, कृषि 
ऋण , उपनिवेश, कोर्ट आफ वा स | (२२९) वन सम्पत्ति | ( ३३ ) 
खान, तेल के कुएं तथा खनिज्ञ उन्नति। (२४ ) मछलियों का 
व्यापार । ( २४ ) वन-पशुओ की रक्षा। (२६ ) गैस ओर गेस के 
कारखाने | ( २७ ) प्रान्त मे व्यापार-वारिज्य, बाज़ार ओर मेला, 

साहूकारा साहूकार । ( २८) सरयाय। (२६ ) माल की उत्पत्ति, - 
विभाजन, ओर पूर्ति, उद्योगो की उन्नति । ( ३० ) खाद्य-पदार्थों 
तथा दूसरे साल में मिलावट, माप-तोल। (३१) शराब तथा 
अन्य मादक द्वव्यों संबंधी क्रय विक्रय और व्यापार। ( ३२ ) 
गरीबों को सहायता तथा बेकारी। (३३ ) कारपोरेशन संस्थाओ 
का सगठन, संचालन व परिमाप्ति, अन्य व्यापारिक साहित्यिक, 
वेज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ सहकारी-समितियाँ। (३४) दान 
तथा दान-दान्रीं संस्थाएं, धार्मिक दान दात्नी संस्थाएँ ( हि०॥87- 
०7४ 6760७77०768 )। ( ३५ ) थ्यिटर, नाटक, और चित्रपट । 
( प्रद्शन के लिए सिनेमा चित्रपटो की स्वीकृति को छोड़कर ) | 
( ३६ ) जूआ सट्टा । (३७ ) प्रान्तीय विषयो संबंधी कानूनों के 
>रुद्ध होने वाले अपराध । ( ३८ ) इस सी सें लिखित विषयों 

: संबंध में जॉच एवं अछ्ू-संग्रह । ( ३६ ) भूमि की मालगुजारी, 
७ « ४ संबंधी भूमि की माप | (४० ) आवकारी, शराब, 
* $ अफ्रीम आदि पर कर। ( ४१ ) क्ृषि-जन्य-आय पर कर 


व्यक्ति कर (>श[आकका 00 ७६७३ 
'ोच धल्धे पर कर ।(४७ ) पशुओं और नोऊाओं पर कर | 
( ४८) माल की विक्री और पनों पर कर | (४६ ) 

्‌ बंद )क भीतर पाहर से आते वाले मात्र पः 
( #० ) विज्ञासिता की बसतुओ र कर । इससे मनोर 
पे सट्ट पर क्र है 


क्र, रू परिशिष्ट & २६६ 

( ४२ ) भूमि, भकान, आदि पर कर। (४३) अषि-भूमि के ज्त्त- 

 राधिकार पर कर। (४४ ) पेनिज अधिकार पर कर। (४५६ ) 
अष्क, ््‌ >> ह़ र 


है औ पे दर 
(४२) सन्त के भीतर जल माम से आने जाने वाले या त्रिः 
उर। ( ४३ ) सार 4 06) (४४ 
छोड़ कर किसी आन्तीय निपय संबंधी फीस | 
हि २--संयुक्त पेवस्थापक्र सूची 
अथम भाग २ 
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--लंदी है। (११) पंचायती निर्णय। (१२) दिवाला। ( १३ ) 


स्टांप क्‍्य दी । ( १४ ) ॥७8०7०00७ ७07985 | (१५ ) समस्त 


अदालतो की अधिकार सीसा एवं सत्ताएं, संघीय न्यायालय 
छोड़कर ( १६ ) कानूनी, सेडीकल् तथा दूसरे व्यवसाय | ( १७ ) 
समाचार-पत्र, पुस्तके और सुद्ृणालय । ( १८) पायल-पतन, 
मस्तिष्क-विकार, पागलखाने । ( १६ ) विष तथा घातक द्रव्य । 
(२० ) मशीन छ्वारा चत्नायी ज्ञाने वाली गाड़ियाँ। ( २१ ) बॉय- 
ल्र। (२९) पशु-निद्यता का अवरोध। (२३ ) यूरोपियन 
भिन्नुक तथा जरासय पेशा जातियों । ( २४ ) इस सची के विषयो 


की जॉच तथा अंक-संग्रह। (२५) इस सची संबंधी विषयो के 
संबंध मे कर । 


द्वितीय साग २ 


(२६ ) कारखाने । (२७ ) सजुदूरो का हित, सजदूरों की 
शर्ते; प्रोवीडेन्ट फंड; स्वासी का दायित्व मजदूरी की ज्ञति पूर्ति, 
स्वास्थ्य बीमा, बृद्धावस्था सें पेशन। (२८ ) वेकारी बीमा। 
(२६ ) टूड यूनीयन, औद्योगिक तथा मजदूरों संबंधी झगड़े । 
(३० ) रोग-कीटाणशुओ तथा सनुष्य, पशु और बृक्तो के स्वास्थ्य 
के नाशक कीटो का अवरोध | (३१ ) विद्यत । (३२ ) सासमुद्विक 
व्यापार। (३३) सिनेसा के चित्रपटों की स्वीकृति ।( ३४ ) 
संघीय-शासन के अधीन नज़रवन्द व्यक्ति। (३४ ) इस सची 
में वर्णित विषयों की ज्ञॉच व अंक-संग्रह । (३६ ) फीस । 


५ 


अन्तर्सष्टीय राजनीति की अमर और अपूर्वे रचना 
| राष्ट्सध आर वश्वशात 


लेखक--शअ्रन्तर्रा प्टरीय राजनीति के सुदिस्यात लेख्क श्री० रामनारा- 
यण यादवेन्ट्र' बी० एु० एल-पुस्त० बी० 
भूमिका-लेखक--हिन्दी के सुप्रसि्ध विद्वान श्रीर लेखक, संयुक्क-प्रान्त 
के शिक्षा-मंत्री माननीय श्री० सम्पूरोनन्दजी बी० 
एस-रौ०, एलें० डी०, एम० एल० एु० 
प्रथम-भाग--( १ ) राष्ट्संघच का जन्स, (२) राष्टर्संघध-परिपद्‌, 
(३) राष्ट्संघ की कोसिल, (४ ) स्थायी संत्रि- 
मंडल कार्यालय, (४ ) विशेषज्ञ समितियों, (६) 
चीन-जापान संघव, (७) अन्तरोष्टीय स्थायी 
ह न्यायालय, ( ८) अन्तरोष्दीय श्रमिक संघ | 
'द्वितीय-्भाग--( १) राष्टीयता और अनन्‍्तर्राष्टीयता, (२) 
शान्ति-संवि, (३) राष्ट्संध का विधान और 
शान्ति-संधि, (४) य॒द्ध के सौलिक कारण, ( ४ ) 
साम्राज्यवाद बनाम समाजवाद, (६) आधिक 
शान्ति-पथ, (७) सुरक्षा ओर निः्शत्री करण, 
(८) शान्तिवादी भारत । परिशिष्ठियों । दि 
“जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह हिल्दी में पहली पुस्तक है जो 
इन ओर इनसे संबद्ध अन्य आवश्यक विपयो का वर्णन करती हू । 
प्रणुत्त भी बहुत विस्तृत है. और झुभे विश्वास है कि पुस्तक का 
गेतिहासिक आर वरणनात्मक अंश न केवल साधारण पाउकों 
सन्‌ पत्रकारों जोर राजनीति के विद्याधियों के लिए भी 
'पयोगी दोगा ।' “आी० सम्पृणनिन्द 
या, उतेरतातंपर #फएप। ऐछ अद्ाधाा6ठप87 फ्ोफीलास 
एब्घप एक छा फिश्काफिड वि एस धग्रगाहु 060 ए7076गाछह ता 
१8 त्महुएछ छई फेडतत्य8 हावे एत्यव 268०० ५5 साधते, 
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